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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [ewe  महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ट्रैक्टरों  का  निर्माण

 (  att  सुबोध  हुसना

 है
 श्री  स०  चल  सामन्त  :

 )
 श्री हू  Fo  दास :

 श्री [fo  ato  ट्वेंटी  :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 ब्रिटेन  ऐसे  सस्ते  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  कर  रहा  है  '  बेलों  तथा

 सामान्य  sae  बीच  की  एक  कड़ी  है  ;

 ा»  ह

 उन्हें  पूर्व  एशियाई  देशों  में  काम  में  लाने  के  लिये  विशेष  रूप
 से

 बनाया  जा  रहा
 श्र

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसे  ट्रैक्टर  हमारे  देश  में  ला  कर  उनका  निर्माण  करने  का  इरादा

 है  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राम  सुलग  ब्रिटेन  अनेक  प्रकार

 के
 ट्रैक्टर  तैयार  कर  रहा  है  जिनमें

 २
 से  हास  पावर  के  छोटे  ट्रैक्टर  शामिल  हैं

 ।

 यद्यपि  इनमें  से  कुछ  छोटे  ढी  पूर्व  एशियाई  देशों  के  लिए  उपयुक्त  हो  सकते  हैं

 फिर
 भी

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  ये  खासकर  इन  देशों  के  लिए  बनाये  गये  हैं

 pam  रंगरेजी  में

 रेड  - gs

 4802  (Ai)
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 विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाइयों  के  कारण  ब्रिटेन  से  अधिक  संख्या  में  ये  छोटे  ट्रैक्टर  आयात
 14  लि

 करने  के  लिए  च्च्  देना  संभव  नहीं  है  ।  लेकिन  देश  में  नामक  ब्रिटिश  ट्रैक्टर  (¥  ४५

 तैयार  करने  के  लिए  मेसर्स  ईस्ट  एशियाटिक  को  एक  लाइसेंस दिया  जा

 चुका है
 ।

 अनुमान  है  कि  यह  फर्में  बहुत  ज़ल्द  ही  उत्पादन  ata  क्र  देगी

 श्री  सुबोध
 :
 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  इस  प्रकार  का  ट्रक्टर  तैयार  करने  के  लिए

 एक  फैक्टरी  को  लाइसेंस  दिया  गया  है  ।  कया  में  जान  सकता  हूँ  कि  इस  कारखाने के  उत्पादन  का

 लक्ष्य क्या  है  ?

 राम  सुलग  सिंह
 :

 सालाना  २४,०००  ट्रेक्टर |

 ~  ५  fort  सुबोध  क र  जो  प्रोटोटाइप  छोटे  ट्रैक्टर  कोठीपुर  में  प्रतिरक्षा संगठन  ने  तैयार

 किय  हं  उनके  बारे  में  सरकार  की  कया  राय  है  और  क्या  उस  प्रकार  के  टैक्टर  तैयार  करने  का  सरकार

 का  विचार है  ?

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 अभी  aa  में  मेंने  लुधियाना  में  यह  ट्रैक्टर  देखा  था  वह  मुझे

 काफी  ठीक  मालूम  होता  है  वह  शीघ्र  ही  चंडीगढ़  में  भी  प्रदर्शित  किया  जा  रहा है  ।

 श्री  नं ०  ato  दीदी  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  किसानों  खेती

 करने  के  छोटे  और  बड़े  किस्म  के  ट्रैक्टरों
 की

 इतनी  ज्यादा  मांग है  कि  वह  पूरी  हो

 था  रही  कृषि  मंत्रालय  क्या  कर  रहा  है  ताकि  छोटे  बड़े  ट्रेक्टर  इस  देश  में  ज्यादा  उत्पादित

 हो  कर  आसानी  से  मिल  सकें  किसानों  की  श्रावश्यकतायें
 हो  सकें  ?

 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  इसी  से  तो  इन  कम्पनियों  को  लाइसेंस  दिया  गया  है  कि  वे  छोटे

 श्र  बड़े  ट्रैक्टरों  का  उत्पादन  करना  शुरु  प्रश्नकर्ता  महोदय  को  खुशी  यह  जान

 कि  दो  कम्पनियां  ट्रैक्टर  बनाने  भी  लगी  हैं  ।  एक  तो  यहीं पर  है  जिस  का  नाम  ट्रैक्टर

 कारपोरेशन है  ।  अब  तक  उस  ने  २६२  ट्रैक्टर  बना  लिये  हैं  ।  दूसरी  है  ट्रैक्टर  एण्ड  फार्म  इक्विपमेंट

 कारपोरेशन मद्रास  |  उस  ने  परब  तक  ८८८ ट्रैक्टर बना  लिये  हैं  ।  प्रौर  जगह  भी  इसी  तरह  से  कामा

 हो  रहा है  ।

 श्री  ब०  हु०  दास
 :

 माननीय  मंत्री  द्वारा
 उल्लिखित

 ट्रैक्टर  का  दाम  कितना  है
 ?

 रास  gat  fag:  पहले  जो  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  था  वह  अब
 भी

 है  लेकिन

 जब  हम  काफी  अधिक  संख्या  में  ट्रैक्टर  तैयार  करना  शुरु  करेंगे  जेसा  कि  हम  कार्यक्रम  के

 अनसार  करने  जा  रहे  तब  किसानों  की  हैसियत  के  मुताबिक  कीमतें  निर्धारित
 करनी  होंगी

 श्री  रा०  स०  तिवारी  :  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  ट्रैक्टरों  को  छोटे  को  भी  लेना  पड़ता

 है  sit उस  में  उन  लोगों  को  इतनी  दिक्कत  होती  है  कि  दो  दो  साल  तक  नहीं  मिल  पाता  है  ॥

 तो  क्या
 इस

 के  लिये  सरकार  कोई  उद्योग  करेगी
 कि

 उन  को  शीघ्र
 ही

 यह ट्रैक्स मिल
 सके ं?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  यहां  तो  बनाने  की  व्यवस्था  हो  सकती  इस  समय
 |

 डा०
 गोविन्द  दास

 :
 क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  मालम  है  कि  जो  जबलपुर  के  जी०

 सी०  एफ०  फैक्टरी  में  नामक  ट्रक  हैं  वे  बड़ी  सफलता  से  बनाये  जा  रहे  ऐसी  हालत

 में  प्राइवेट  कम्पनियों  को  ट्रैक्टर  बनाने  का  काम
 न

 सौंप  कर  जो  इस  प्रकार
 के  सरकारी  उद्योग  हैं

 उन  को  यह  काम  क्यों  नहीं  सौंपा
 जा

 रहा  है
 ?

 असूल  dist
 में
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 डा०  राम  सिंह
 :

 :

 जैसा  कि  aly  बैत लाया  गया  है  प्राइवट  कम्पनियां  जितनी  हैं  उन  को

 भी  यह  काम  सौंपा  गया  है  कौर  जबलपुर  में  जो  TST  है  या  दूसरी  जगहों  पर
 जो  TST

 फैक्टरियां  उन  को
 भी  ।

 लेकिन  उन  सब  जगहों  के  उत्पादन
 से

 भी  राज  की  समस्या  हल  नहीं
 हो  पाती  है  ।  इस  लिये  में  तो  चाहेगा  कि  सभी  क्षेत्र  जितनी  दी  करता  से  ट्रैक्टरों  को  बना

 बनाना

 लारी  रक्ख  |

 डा०  रानेन  सेन  :  क्या  समाजवादी  विशेषकर  सोवियत  संघ  श्र
 चेकोस्लोवाकिया

 की

 wag  से  भारत  में  ट्रक्टर  बनाने  की  कोई  योजना  है
 ?

 राम  सुलग  वास्तव  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि

 हम  इन  दिनों  सोवियत  रूस  सहित  पूर्व  य्रोपींय  देशों  से  ट्रैक्टर  a  फालतू  बजे  रायात  करतें

 रहे  हैं  ।

 प्रत  समाजावदी  देशों  की  सहायता  से  ट्रैक्टर  तैयार  करने  के  बारे  में
 ा  च ७  #९  ै

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :  wat  ३०  सितम्बर तंक  कोई  लाइसेंस  देना  निषिद्ध है  लेकिन

 रस  तारीख  के  बाद  उस  पर  विचार  किया  जा  सकता  है

 श्री  यदा पाल  सिंह  :  कया  माननीय  मंत्री  जी  को  पता  है  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  ट्रैक्टरों को  बनाने
 मे ंढाई  ढाई  साल  तक  की  देर  कर  देती  यदि  तो  इस  काम  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के

 अरपन  हाथ  में  ले  लेने  में  क्या  दिक्कत है  ?

 हा०  राम  gum  सिंह  :  पता  तो  है  लेकिन  कठिनाइयां  हैं  क्योंकि  बाहर  से  सामान  शादी
 इम्पोर्ट  करना  होता  है  |

 महोदय  :  अगर  श्राप  सेंट्रल  गवर्नमेंट को  ही  सारा  काम  दे  देंगे  तो  यहां  भी  देर  लगेगी  ।

 शी  त्यागी  :  जो  ट्रैक्टर  भ्रार्डनेन्स  फैक्ट्रिज  में  बन  रहे  क्या  फूड  एण्ड  ऐग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री

 ने  उन  को  पसन्द  किया  है
 ?

 यदि  ऐसा  किया  तो  फिर  उसी  फैक्ट्री  पर  क्यों  नहीं  जोर  डाला

 जाता  कि  वह  काफी  ट्रैक्टर  बनायें
 ?

 डा०  राम  gun  सिंह
 :

 wars  जहां  तके  पहले  कें  ट्रैक्टरों  का  सम्बन्ध  जिन  को  दण्डकारण्य

 में  भेजा  गया  शायद  उस  कोई  कन्सल्टेन्ट  नहीं  ठ्ठ  होगा  |  लेकिन  wer  जो  ट्रक्टर
 में

 ने  देखा  जो  लुधियाना  में  बना  था  श्रारडनैन्स  फैक्ट्री  उस  जिस  दिन  में  ने  देखा  था कुछ

 सुधार  की  जरुरत  थी
 उसे  में  ने  वहां  पर  बतलाया  भी

 ।
 जो  वहां  के  ऐग्रिकल्वरिस्ट्स  हैं  उन

 की
 राय  ले  कर  उस  में  अनुकूल  सुधार  किया  जा  रहा  जब  वह  मुफीद  साबित  होगा  तत्र

 उस  के  बारे  में  सोचा  जायेगा  |

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 सिचाई  कौर  विद्युत  परियोजनाश्रों  के  लिए  मुख्य  उपकरण

 श्री स०  चे  सामन्त

 FQQe,  <
 श्री  सुबोध  हंसना  :

 |  श्री
 ब०

 कु०  दास

 sit  स०  ला०  द्विवेदी

 सिंचाई  site  freq  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  के  उन  की  उत्पादन  क्षमता  जो  सिंचाई  wk  विद्युत्

 योजनाओं  के  लिये  मुख्य  उपकरण  का  संभरण  करते  विस्तृत  भ्रध्ययन  पूरा  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  वर्कशापों  की  adara  क्षमता  कितनी  है  ;

 क्या  कोई  सिफारिशें  की  गई  हैं  ;  AK

 यदि  तो  वे  क्या  हैं
 ?

 सिचाई  अर  ्य  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 (att  श्रलगेशन  )  :  जी  हां  ।

 से  :
 सिंचाई  कौर  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  आवश्यक  उपकरण  तैयार

 करने  के  लिए  वर्कशापों  की  वर्तमान  क्षमता  का  लगाने  के  लिए  स्थापित किये  गये  ग्रध्ययनਂ

 दल  की  सिफारिशें  उसका  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  मालूम  होंगी  ।  यह  प्रतिवेदन शीघ्र  ही  प्राप्त

 होने  वाला  है
 ।

 fat  स०  चं०  सामन्त
 :

 यह  अध्ययन  दल  कितने  में  गया  था
 ?

 श्री  हिन  :  इस  समिति  के  सदस्य  ११०  वर्कशॉप  में  गये  थे  जो  ऐसे  उपरकण  तैयार

 कर रहे हैं  ।

 श्री स०  चं०  सामन्त :  क्या  भ्रध्ययन  दल  जिन  कारखानों  में  गया  था  उन  में  से  कुछ  का  रखानों

 में  कुछ  फायदे  पुर्जे  और  भी  तैयार  किये जा  रहे  हैं  ?

 श्री  श्रलगेदान
 :

 उन्होंने  जो  कारखाने  देखे  उन  में  से  कुछ  कारखाने  हॉस्टल

 ट्रांसमिशन  टावर  शादी  जैसी  चीजें  तैयार  कर  रहे  हैं  ।  जब  इस  समिति  का  पुरा  प्रतिवेदन
 प्राप्त

 हो  जायगा  तब  हमें  ब्यौरा  मालूम  हो  सकेगा  ।  दल  से  कहा  गया  है  कि  वह  देश  में  इन
 चीजों

 का  आवश्यकता  का  प्रचुर  लगाय  कौर  यह  मालूम  करे  कि  वे  देश  में  कहां  तक  तैयार
 की  जा

 सकती  हैं  ।

 tat  स०  ला०  इस  बाल्को  देखते  हुए  कि  ये  कारखाने  पहले  से  काम  कर  रहे

 क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  किस  परिमाण  में  औज़ार  aa  भी  are  किये  जा  रहे  हैं  जो

 हम  यहां  तैयार  नहीं  कर  पा  रहे  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेशान
 :

 प्रारम्भिक  अध्ययन  के  यह  पता  लगा  है  कि  पेनस्टाक  की

 भ्रावश्यकता  वर्तमान  उपलब्ध  क्षमता  से  पूरी  की  जा  सकती  है  लेकिन  जहां  तक  ga

 धौर  ट्रांस सी दान  टावर  शादी  का  सम्बन्ध  हमें  wat  आवश्यकता  का  कुछ  हिस्सा  आयात
 करना

 पड़ेगा
 =  एशटटअटनटणणणणणण्ण्णाणत  Ea
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 रानीगंज  ak  झरिया  में  सड़कों  का  सुधार

 1७९२३.  भी  प्र०  चक्रवर्ती
 :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  कलकत्ता  से  तेपेचांची  तक  ग्रांड  ट्रंक  रोड  तथा  रानीगंज

 sit  झरिया  कोयला  क्षेत्रों  में  सहायक  सड़कों  के  सुधार  की  एक  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है

 यदि  तो  उसका  wef  व्यय  कितना  है  तथा  उसमें  से  कितना  केन्द्रीय  सरकार

 are  वहन  किया  जायगा  तथा  कितना  सम्बन्धित  राज्य  सरकार

 क्या  सरकार  ने  बिहार  सरकार  से  प्रस्तावित  योजनाओं  को  उच्च  पूर्वर्वातिता  देने

 की  प्रार्थना की  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  से
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 १७.  २०  करोड़  रुपये  की  झ्र नमा नित  लागत  से  निम्नलिखित  सड़कों  के  सुधार  की  एक  प्रारंभिक

 तैयार  की  गयी  है

 (१)  कलकत्ते
 से

 तेपेचांची
 तक  (2&2  प्रेमी  ट्रंक  रोड  (  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  २)

 का  विकास

 (2)  रानीगंज  ate  झरिया  कोयला  क्षेत्रों  में  कौर  बाहर  सहायक  पहुंच-सड़कों  के

 ३७५  मील  तक  सुधार

 (३)  गोविन्दपुर से  चसरोड  (३१  मील  )  तक  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ३२  का  सुधार  ।

 राष्ट्रीय  राजपथों  के  सम्बन्ध  में  सारा  खर्चे  केन्द्रीय  सरकार  करेगी  लेकिन  सहायक  पह

 सड़कों के  मामले  में  ५०  प्रतिशत  खर्चे  केन्द्रीय  सरकार  सहायक  के  रूप  में  करने  वाली

 है  कौर  बाकी  ५०  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  पास  से  करेंगी  |  राज्य  सरकारों

 द्वारा  इस  व्यवस्थ  की  स्वीकृति  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।

 निर्माण  कार्यों  को  वास्तव  में  कार्यान्वित

 करने  के  aaa  में  इस  प्रशन  की  अभी  छानबीन  हो  रही  है  कि  यह  योजना  सर्वोत्कृष्ट  ढंग  से  किस

 प्रकार  कार्यान्वित की  जा  सकती  है  ।

 fat  प्र०  Lo  चक्रवर्ती  :  क्या  सरकार  ने  खान  कौर  इंधन  मंत्रालय  के  वक्तव्यों  की  ध्यान

 दिया  ह  ait  यह  मालूम  किया  है  कि  प्रस्तावित  सुधार  से  परिवहन  विषयक  अवरोध  किस  हद

 दूर  हो  जायगा ?

 fat राज  बहादुर  :.  यह  प्रश्न  सड़कों  के  सुधार  कौर  विकास  तक  ही  सीमित  है  ।  में  नहीं

 जानता  कि  मुझे  इस  वह  का  उत्तर  देना  चाहिये  wear  नहीं  |

 frat  महोदय  :  वह  संगत  नहीं  होगा  ।

 प्र०  र०  चक्रवर्ती
 :  जहां  तक  ट्रकों  का  सम्बन्ध  वर्तमान  सड़कों  पर  वास्तव  में  कितना

 टन  माल

 noe  जा  सकता  है  शर  कितना  सुधार
 किया

 जायगा

 !

 saa  अंग्रेजी  में
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 श्री  राज  बहादुर
 :  २७,०००  पौंड  लेडन  कीं  अनुमति है  ।  यह  लगभग

 १२  टन  ग्रास वजन  के  बराबर है  ।  कुछ  मामलों  में  तो  ३३,०००  पौंड  तक  की  दी  गयी  है  ।

 श्री  भागवत  झा  श्राजाद  :  ऐसी  योजनाओं  में  जिन  में  केन्द्रीय  कौर  राज्य  सरकारें  बराबर

 हिस्सा  बटा  रही  क्या  इस  बात  की  जांच  की  गई  है  कि  इन  योजनाओं का  कार्यान्वयन  किन

 एजेन्सियों के  द्वारा किया  जायगा  ?

 श्री  बहादुर
 :

 यह  काम  स्ट्रेट  गवर्नमेंट  को  दिया  जाता  है  ।  वैसे  विचार  यह  है  कि

 विशेष  प्रकार  की  परियोजना  को  ले  कर  नई  सड़कों  का  निर्माण  हो  तो  के  लिये  हम  विशष

 एजेन्सी भी  स्थापित  करें  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 विवरण
 से

 यह  मालूम  होता  है  कि  तीन  योजनाएं  मंजर  की  गयी

 हैं  प्रौढ़  उनकी  कुल  ्  लागत  १७.  २०  करोड़  रुपय  दी  हुई  है  ।  इन  तीनों  योजनायें में

 इस  वित्तीय  मियतन  का  श्रलग  अलग  ब्यौरा  कया  है  कौर  क्या  उनकी  प्राथमिकता  का  क्रम  वही  है

 जिस  क्रम  में  उनका  उल्लेख  किया गया  है  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 वह  एक  इकट्ठी  योजना  है
 ।  यहां  प्राथमिकता  के  क्रम  का  कोई  प्रश्न

 नहीं  सहायक  पहुंच-सड़कों  ग्रेंड  ट्रंक  रोड  राजपथ  संख्या  २)  में  सुधार  करने

 mt  उसे  मजबूत  बनाने  की  आवश्यकता  है
 ।

 इसलिए  उन  सभी  को  करना  है  ।  ब्यौरा

 इस  प्रकार

 ग्रेंड  ट्रंक  रोड  राजपथ  संख्या  २)  का  सुधार--  मील  9. &3  करोड़  रुपया

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ३२  का  सुधार-- मील  2.00  करोड़  रुपया

 २२४५  मील  सहायक  सड़कों  का  सुधार  ्  Ro  करोड़  रुपया

 ३,  0.0
 करोड़  रुपया विभिन्न कोयला  क्षेत्रों  में  १५०  मील  पहुंच-सड़कों का  सुधार

 tat  दीनेन  भट्टाचार्य
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  de  ट्रंक  रोड  पर  बोझ  कम  करने  के

 रोड  नाम  की  एक  दूसरी  सड़क  बनाने  की  एक  योजना  सरकार  के  सामने  थी  ae  बाद  में

 वह  योजना  रह  कर  दी  गयी  कौर  विवेकानंद  पुल  से  als  सप्त ग्राम  तक  केवल  २२  मील  सड़क

 ही  बनायी  जायगी
 ?

 यदि  तो  उसे  बनाने  में  कितनी  लागत  पड़ेगी
 a  वह  कौन  करेगा

 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 वह  एक  सड़क  है
 |

 tot  दीनेन  भट्टाचायें  :  वह  इस  भ्रमण  में  अलग  नहीं  है  कि  यहां  सुधार  का  उल्लेख  किया  गया  है

 भर  यह  सड़क  ग्रेंड  ट्रंक  रोड  पर  वर्तमान  बोझ  कम  करने  के  लिए  है  ।

 पंश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 उन्होंने  कहा  एक  रथे  में  प्लग  नहीं  है
 .”  इसलिए एक

 ऐसा  है  जिसमें  वह  अलग  है  ।

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य
 :

 में  दूसरा  सवाल  पूछूंगा  ।  क्या  इस  सुधार  में  विमान  ग्रेंड  ट्रंक  रोड

 को  चौड़ा  करने  का  काम  शामिल  यदि  तो  इस  सड़क  को  जो  अधिकांश  स्थानों  पर  तंग

 किस  प्रकार  चौड़ा  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 fort  राज  बहादुर
 :

 सामान्यतया  इन  सड़कों  के  लिए  जो  स्टैंडर्ड  स्वीकृत  किया  गया  है

 वह
 ग्लेन

 वे  कौर  ना  ट्रंक  रोड  जैसे  राष्ट्रीय  राज पथों  के  लिए  श्रमिक  चौड़ी  पटरियां
 हैं  ।

 य  िएाणु

 मूल
 में
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 दिल्‍ली  के  चारों  कौर  वृत्ताकार  रेलब

 श्री  स०  ato  feat

 |  श्री  सं०  to  सामन्त
 :

 *Rg2¥,  4
 श्री  सुबोध  हुं सदा  :

 |  श्री  प्रकादाबीर  शास्त्री
 :

 दी०  Wo

 क्या  twa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 दिल्‍ली  के  चारों  कौर  वृत्ताकार  रेलवे  बनाने  के  बारे  में  उनके  मंत्रालय  की  योजना  में

 we  प्रगति हुई

 इस  वृत्ताकार  रेलवे  पर  ट्रन  चलाने  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  के  सम्मुख क्या  कठिनाइयां

 हैं  ate  उन्हें  हल  करने  के  लिये  कया  प्रयत्न  किय  जा  रहे

 उपरोक्त  वृत्ताकार  रेलवे  पर  कितने  बनाने  का  विचार  है  इस  रेलवे  पर

 य  तथ  Tara  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान

 क्या  यात्री-भाड़े  की  are  की  दृष्टि  से  यह  परियोजना  लाभदायक  सिद्ध

 (=)  वृत्ताकार  रेलवे  का  विद्युतीकरण  करने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  हो  रहा

 यदि  तो  इस  मामले  पर  किस  स्तर  पर  विचार  हो  रहा  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय में  रेल  मंत्री  शाहनवाज  :
 एवाइडिंग  लाइन

 रेलवेਂ  का  काम  कभी  हाल  में  मंजूर  किया  गया  है  ।  इस  समय  लाइन  के  विभिन्न  भागों  पर

 के  लिए  खंड  लगाये  जा  रहे हैं  ।  पुलों  का  ब्यौरेवार  तैयार  करने  के  लिए  फील्ड

 डटा  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़  टेंडर  मंगाने  के  सिलसिले  में  दूसरे  ब्यौरों  का  फैसला  किया

 रहा  ज़मीन  का  कब्जा  मिलते  ही  लाइन  बनाने  का  काम  शुरू  कर  दिया
 जायगा

 |

 aft  रेलवे  बनाने  का  काम  पुरा  नहीं  ्  इसलिए  सवाल  नहीं  उठता
 ।

 रिंग  रेलवे  बन  जाने  पर  तीन  नये  स्टेशन  खोले  जायेंगे  ।  साथ  ही  एक  या  दो  मौजुदा

 को  बन्द  करने  का  भी  विचार  है  ।  इस  लाइन  की  देख-भाल  का  सालाना  श्रीमती
 खच

 ¥,29,000  रुपये  होगा  |  इसके  भ्र लावा  इसका  संचालन  खर्च  ६,८६,०००  रुपये  होगा  इस

 लाइन पर  लगभग  २.४३  करोड़  रुपये  की  लागत  का  अनुमान  जो  कि  श्रनावर्त्ती  ee

 wafer  है  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता |

 श्री  त्यागी  :
 में  यह  ae  करना  चाहता  हूं  कि  जो  आपके  यहां  '  नदी  असिस्टेंट हैं  उनको  बदल

 arian  ताकि  ऐसी  हिन्दी  लिखी  जाए  जो  सबकी  समझ  में  श्री  सके  ।.

 शी  भागवत  झा  श्राजाद  :  माननीय  सदस्य  ने  इसका  मतलब  नहीं  समझा  तो  क्या  इस  का

 यह  अध  है  कि  यह  हिन्दी  अच्छी  नहीं  है
 ।  अनावर्ती तो  ठीक  उसके  स्यान  पर

 झ्र
 कया  हो

 सकता

 हैं  ।  बिना  जाने  प्राप़्ति  उठा  देते  हैं  ।



 Vvov  मौखिक  उत्तर  ZeERS

 भी  भक्त  वर्षों
 :

 अध्यक्ष  में  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  जहां  इस  प्रकार के  शब्द

 जसे
 प ४  वहां  उनका  भ्रनुवाद  जैसे  रिकरिंगਂ  भी  रख  दिया  जाए  |

 श्री  द्याहनवाज  खां  :  मेंने  ऐसा  कहा  तो  है  |

 श्री  ला०
 द्विवेदी

 :  मं
 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  रिंग  रेलवे  पर  लाइन  निर्माण  का  काम

 कितना  पहले  से  मौजूद  है  कौर  कितने  मील  कौर  बनना  शेष  कौर  यह  सब  कब  तक  बन  कर  तैयार

 हो  सकेगी  ?

 श्री  शाहनवाज  खां
 :

 रिंग  रेलवे  पर  कुछ  लाइन  तो  मौजूद  है  उसको  इस्तैमाल  किया  जाएगा
 ॥

 जो
 नहीं  बनी  है  वह  करीब  ११  मील  है  कौर  जो  मौजूदा  लाइन  उसके  ५-२३  मील  का  रि ग्रेडिंग का

 काम  भी  करना है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  तयार  कब  तक  हो  जाएगी  |

 भी  दाह  नवाज  खां  :  देरी  के  बारे  में  में  कोई  खास  तारीख  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  इस  चीज  का

 दारोमदार  इस  बात  पर  है  कि  हमको  लाइन  बनाने  के  लिये  जमीन  कब  दी  जाती  है  ।  लेंड  एक्वीजिशन

 के
 लिये  कार्रवाई  शुरू  हो  गयी  है  कौर  जिस  दिन  से  हम  काम  शुरू  कर  भ्रमर  हमको  मटीरियल  सिल्क

 गया  तो  साढ़े  तीन  साल  हमको  काम  पुरा  करने  में  लगा  ।

 श्री  म०  ला०  द्विवेदी  :  मे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  दिल्‍ली

 केन्द्रीय  सरकार  राजधानी  है  यहां  रोज  हजारों  आदमियों  को  जाना  पड़ता  क्या

 मन्त्रालय इस  बात  पर  विचार  कर  रहा  है  कि  इस  वकत  से  ही  यहां  इसे  क्ट्रिफिकेशन  का  काम  शुरू  कर

 दिया  जाए  ।

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  जी  कभी  तक  तो  इसके  ऊपर  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  है

 हम  ऐसा  महसूस  करते  हैं  कि  जो  स्टीम  सेक्शन  है  फिलहाल  हम  उसी  से  इस  काम  को  पूरा  कर  सकेंगे  ।

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  रिंग  रेलवे  बनने  जा  रही  है

 इससे  दल्ली  की  कितनी  कालोनीज  हैं  उन  सब  को  फायदा  पहुंचेगा  या  किसी  विशेष  भाग  को  लाभ

 पहुंचेगा  ।

 शरी.बाहनवाज
 जिन  जिन  कालोनीज  के  पास  से  यह  रेलवे  गुजरेगी  उनको

 लाभ  पहुंचेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  तो  फिर  सवाल  होगा  कि  कौन  कौनसी  कालोनीज  के  पास  से  यह  गुजरेगी  ॥

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  में  किए  देता  हूं  ।

 डा०  साथ  ato  कितनी  कालोनीज  को  फायदा  मिलेगा  कितनी  को  नहीं  मिलेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मालम  पड़ता  है  कि  यह  बतलाने  में  देरी  लगेगी  ।

 श्री  शाहनवाज़  खां
 :

 श्राप  फरमाएं
 तो

 में  नक्शा  सदन  की  मेज  पर  रख  दूं  ताकि
 सब

 साहिबा

 देख  सके  ।

 ध्यान  महोदय
 :  यह  ज्यादा ठीक  होगा  ।
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 श्री क०  ना०  तिवारी  :  कभी  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो  कहा  उससे  मालूम  होता है  कि  जमीन

 सिलने  में  कुछ  कठिनाई  है  ।  जो  जमीन  ली  जाएगी  उसके  कारण  जो  लोग  बेघरबार  हो  जायेंगे  उनके

 लिए  क्या  इन त्ति जाम किया  जाएगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 नगर  बाप  इसको  लम्बा  खिचेंगे  तो  वक्त  लगेगा  |

 fart हरि  विष्णु  क्या  सरकार  का  यह  इरादा  है  कि  किसी  समय  इस  रिंग  रेलवे

 योजना  को  दिल्‍ली  के  मास्टर  प्लान  के  साथ  मिला  दिया  जाये  या  मास्टर  प्लान  से  प्लग  उसे  कार्यात्वित

 करने  का  उसका  विचार  है  ?

 fat  शाहनवाज  खां  रिंग  रेलवे  के  लिये  अन्तिम  स्थल-सर्वेक्षण किया  जा  चुका  है

 है  कि  वृहत्तर  दिल्‍ली  की  योजनाएं  उसके  अनुरूप  होंगी  |

 श्री  हरि  विष्णु कामत
 :

 यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  मास्टर  प्लान  उसके  अनुरूप  किस  प्रकार

 होगी  ।

 ja  शाहनवाज खां  :  दिल्‍ली  रिंग  रेलवे  की  योजना  ग्रेटर  देहली  योजना  से  बहुत  पहले  ही  शुरू

 की  गयी  थी  |  भ्र पनी  योजना  को  उस  योजना  के  अनुरूप  बनाना  आयोजकों  का  काम  है  ।

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ
 :

 क्या  सरकार  जानती  है  कि  एक  बार  यह  रेलवे  बन  जाने  पर

 गलत  चलने  साइकिलों  कौर  see  गाड़ियों  की  कितनी  संख्या  कम  हो  जायगी कौर  यह  रिंग

 रेलवें  बनाने  के  लिय  सरकार  कौन  सी  प्राथमिकता  देने के  लिय  तैयार है  ?

 शाहनवाज  खां
 :

 माननीय  सदस्य  को  ara  यह  मालूम  होगा  कि  यह  लाइन  बनाने  की

 मंजूरी  इसी  साल  २२  जनवरी को  दी  गयी  थी
 ।
 ज्यों  ही  जमीन  हमें  दे  दी  जायगी  तपों  ही  काम  शुरू

 करने  के  लियें  हम  तैयार  हैं  |

 झेलम  परियोजना

 +

 eat  रघनाथ  fag
 :

 |  att  रामेश्वर
 MRR.

 J  श्रीमती भ  सुल्तान  :

 वी०  चं०  शर्मा

 व्या  सिचाई  site  विद्युत  मन्त्री  २५  छह  १९६२  के  अतारांकित प्रदान  संख्या  १८१  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत्‌  आयोग  ने  प्रस्तावित  झेलम  परियोजना  के  बारे  में  जम्मू

 झर  काश्मीर  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  पर  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  झर

 यदि  प्रइन के  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत्‌  मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्री  जी  नही ं।

 प्रत
 उत्पन्न

 नहीं
 होता

 ।

 an  hisit  में
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 श्र  काश्मीर  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गयी  मूल  योजना  की  छानबीन  केन्द्रीय

 जल  तथा  विद्युत  आयोग  ने  की  थी  शौर  प्रयोग  ने  उसमें  कुछ  रदोबदल  करने  के  सुझाव  दिये  थे  ।  राज्य

 सरकार  ने  उन  सुझावों  को  ध्यान  में  रख  कर  प्रतिवेदन  में  परिवर्तन  किया  ।  आयोग aa  संशोधित

 प्रतिवेदन  की  छानबीन  कर  रहा  है  |

 श्री  रघुनाथ  fag:  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  काश्मीर  सरकार  ने  जो  रिवाइज्ड  रिपोर्ट
 श्राप

 के  सामने  रक्खी  है  उस  रिपोर्ट  के  भ्रनुसार  इस  प्रोजैक्ट  पर  खर्च  कितना  होगा  कौर  कब  तक  इसके  पूर्ण

 होने  की  भ्राता है  ?

 fait  झल गदा
 :

 इस  परियोजना  से  area  में  ५०  मेगावाट  बिजली  ate  ग्रामीण  में  ११७

 मेगावाट  बिजली  पै  दा  करने  का  विचार  है  ।  भ्रनुमान  है  कि  श्रुति  दौर  में  इस  परियोजना  की  लागत

 १७  करोड़  रुपये  होगी  |  यह  तीसरी  योजना  में  शामिल  की  गयी  है  ale  उसके  लिये  तीसरी

 योजना में में  icy.  ७€  लाख  रुपये  की  रकम  रखी  गयी  है  ।

 ढ  state  योजनाਂ

 FQQe.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 जिन  शहरों  में  ट्रंक  डार्लिंग  योजनायें  मंजूर
 की

 गई  थीं  क्या  उनमें

 इसे  लागू  कर  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 लागू  करने  की  दिदा  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 :

 उन्हें  उत्तरोत्तर  लागू

 किया  जा  रहा  है  ।  पहली  दो  प्रणालियां--लखनऊ-कानपुर  कौर  दिल्‍ली-ग्रागरा--पहले  ही  चालू

 की  जा  चुकी  हैं  ।

 दोष  योजनाओं के  के  दौरान  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना है
 ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  ट्रंक  डार्लिंग  योजना  पटना-कलकत्ता

 wy  के  बीच  में  कब  तक  चालू  करने  का  विचार  है
 ?

 fait  भगवती
 :

 वह  को  एक्सियन  तार  डालने  काफी  संख्या  में  ट्रंक  सर्विस  की  व्यवस्था

 करने  पर  निर्भर  होगा  ।  कुछ  मार्गों  पर  को  एक्सियन  तार  डाले  जा  रहे  जब  ये
 चीजें  पूरी  हो

 जायेंगी  are  विशेष  उपकरण  भी  तैयार  हो  जायगा  तब  यह  कार्यक्रम  आरम्भ किया  जा  है  ।

 श्री  विभूति  सिप्  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  ट्रंक  डायलिंग  योजना  इंट्रोड्यूस  करने से

 ट्रंक  कौल  करने  वालों  को  क्या  सहूलियत  पहुंची  है
 ?

 tat  भगवती  :
 उन्हें  सीधे  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  का  कनेक्शन  मिल  सकता  है

 ।
 एक

 खास

 जगह  का  ग्राहक  किसी  दूसरी  जगह  के  ग्राहक  से  सीधे  टेलीफोन  मिला  कर  बातचीत  कर  सकता  है  ।

 यह  उपकरण  प्रभी  लगभग  ५००  किलोमीटर  की  दूरी  तक  ही  सीमित  है
 ।

 उससे  चरागे  हमें  कभी  तक

 यह  मालूम  नहीं  है  कि  तकनीकी  समस्याएं  हम  किस  तरह  हल  कर  सकते  हैं
 ।

 श्री  ब्रज  बिहारी  नहरों
 :

 क्या  मन्त्री  महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग  कि  दिल्ली  कानपुर

 लाइन  पर  यह  योजना  कब  तक  चालू  हो  जाएगी
 ?

 इसका  ट्रायल  भी  हो  चुका  है  ।

 मल  अंग्रेजी में
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 श्री  भगवती  :
 :  यह  2EER-E¥ F में  पुरी  हो  जागी ।

 patted  सावित्री  निगम
 :

 जब  यह  योजना  इतनी  भ्रमणी
 -
 शौर  सफल  सिद्ध  हुई  है

 तब

 सभी  महत्वपूर्ण  शहरों  को  एक  दुसरे  के  साथ  जोड़ने के  लिये  कोई  व्यापक  योजना  बनायी  गयी  है  कौर

 यदि  तो  वह  कब  कार्यान्वित की  जायेगी  ?

 fat  भगवती  :  यह  उपकरण  कुछ  बड़े  हरो  में  चालू  किया  जाने  वाला  है  ।  कुछ  ऐसी  योजनाएं

 हैं  ।  उसमें  कुछ  समय  लगेगा  ।  यह  प्रणाली  लागू  करने  से  पहले  हमें  को-एक्सियन  तार  डालने  होंगे

 मैं  पहले  यह  बता  चुका  हूं  कि  यह  उपकरण  या  प्रणाली  काफी
 संख्या  में  स्टेबल  ट्रंक  सर्किट  पर

 निर्भर  है  जो  फिर  को-एक्सियन  तार  लगाने  पर  निरभर  है  ।

 श्री  काशीनाथ  पांडे  :
 इस  योजना  से  सरकार  को  क्या  भ्  हुआ  वह  लाभदायक है

 था  हानिकारक ?

 tat  भगवती
 :

 वह  निश्चय  ही  लाभदायक है  ।  इस  देश  में  दूर  संचार  के  इतिहास  में  उसका  एक

 महत्वपूर्ण स्थान  है  ।

 दास प्पा
 :

 वर्त  मान  योजना  के  भ्रनुसार  यह  को-एक्सियन  तार  परियोजना  कब

 पुरी  हो  जागी ?

 री  भगवती
 :

 भ्रनुमान  हैं  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  हम  मुख्य  मार्गों  पर  उसे

 पुरा क़र  सकेंगे  |

 श्री  भानु प्रकाशा सिंह
 :

 में  मन्त्री  महोदय
 से

 जानना  चाहूंगा  कि  दिल्ली-मुरारा

 के  वह  कौन  से  भाग्यशाली  दो  नगर  होंगे  जिनको  कि  इस  योजना का  निकट  भविष्य

 से  लाभ  मिलेगा ?

 tat  भगवती  :
 में  कुछ  नहीं  बता  सकता  |

 श्री qo  ला०  द्विवेदी  :  जो  योजना  सरकार  ने  बनाई  थी  उसमें  किन  किन  के  बीच  में  यह

 योजना  चालू  करने  के  लिये  प्राथमिकता  दी  गई  है
 ?

 श्री  भगवती

 :
 ये  योजनाएं  पहले  ही  मंजूर  की  जा  चुकी  हें  :--

 कानपुर-वाराणसी  ।

 दिल्‍ली  में  भ्रायुवें दिक  कालेज

 +

 श्री  भक्त  ददन

 BV.  श्री  भागवत  झा  आजाद :

 दी०  चं०  शर्मा

 स्वास्थ्य  मन्त्री  १६  १९६२  के  तारांकित  संख्या  १४९४ के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  श्रायुरवेंदिक  कालिज  दिल्‍ली  को  भारत  सरकार  के  सीघे  नियन्त्रण  में

 लाने  की  दिशा  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  द०  स०  :
 इस  कालेज  का  भ्रमित  विकास

 rn करने
 के

 बारे  में  सिफारिशों  प्रस्तुत  करने  के  लिये
 ग्रायुरवेदिक  मौर  सूनामी

 तिपहिया  बोर्ड  ने  पांच

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सदस्यों  की  एक  समिति  बनाई  जिसके  wear  सुपरिंटेंडेंट  मेडिकल .  सर्विसिज  दिल्‍ली  हैं  ।  इस

 विषय
 पर

 झाग  विचार  करने  से  हम  इस  समिति  की  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  भक्त  दीवान  यह  जो  एक  छोटी  कमेटी  बना  कर  सुझाव  मांगे  गये  हैं  क्या  इस  का  अर्थ

 यह  तो  नहीं  है  कि  जो  बुनियादी  प्रश्न  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  stat  हाथ में
 ले

 उसको

 समाप्त  कर  दिया  गया  है  या  उस  पर  way  भी  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  को  लेने  की  बात

 आधार  उस  कमेटी  की  सिफारिशों  के  ऊपर  ही  होगा

 थी  भक्त  दर्शन  :  कया  शासन  के  ध्यान  में  यह  बात  are  है  कि  इस  संस्था  को  स्थापित हुए  यद्यपि

 इतने हो  गये  प्रौढ़  कई  बड़े  प्रौढ़  महान  व्यक्तियों  का  नाम  इससे  लगा  शुभ्रा  है  फिर  भी  कई  वित्तीय

 शासन  के  ध्यान  में  ग्राम  रख  क्या  उन  पर  कुछ  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 डा०  सुशीला  नायर
 :

 मेंने  चन्द  रोज  पहले  इसी  हाउस  में  निवदन  किया  कि  कसे

 हकीम  अजमल  खां  साहब  के  सुपुत्र  ने  के  खिलाफ  मुकदमा  चलाया  तौर  उस  मुकदमे  का  फैसला

 oil  थोड़े  ही  दिन  पहले  सरकार  के  हक  में  ears  |  इस  दरमियान  पहलें  की  निस्बत  इत  कालिज  में

 बहुत  ज्यादा  तरक्की  हुई  है
 |

 कुछ  शिकायतें  बाकी  हैं  उन  को  दुरुस्त  करन  का  इंतजाम  किया  जा  रहा

 श्री  भागवत हा  श्राजाद  :  क्या  इस  कालिज  के  विद्यार्थियों  ने  माननीय  मंत्री  के  सामने  कं  स्मृति

 पत्र  पेश  किया  है  जिस  में  उन्होंने  इस  बात  का  हवाला  दिया  है  कि  ५  वर्ष  की  पढ़ाई  के  बाद  वह  यह

 महसूस  करते  हैं  कि  उन  के  डिप्लोमा  का  कोई  मूल्य  ही  नहीं  है
 *

 ऐसी  बात  हो  तो  वहां  की  पढ़ाई

 के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 डा०  सुशीला  नायर
 :

 जी  ऐसा  कोई  मेमोरेंडम  तो  मेरे  पास  नहीं  पाया  है  लेकिन  इतना  में

 निवेदन  कर  दूँ  कि  अक्सर  लड़के  यह  आशा  रखते  हैं  कि  इन  श्रायुवदिक  युनिवर्सिटियों
 या

 कालेजों  से
 निकल  कर  वे  डाक्टर  बन  जायेंगे  जब  डाक्टर  नहीं  बनते  हैं  तो  फिर  निराशा  होते  हैं  ।

 श्री  दी०  Wo  शर्मा  :  क्या  माननीय  मंत्राणी  जी  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगी  कि  यह  जो  कमेटी

 बनी  इसका  प्रयोजन क्या  है  ?  क्या  सिफ  श्रारगनाइजेशन  के  साथ  इस  का  सम्बन्ध  या  सिलेबस

 के  साथ  सम्बन्ध  काम  करने  के  तरीके  से  सम्बन्ध है  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  सारे  के  सारे  कालेज  के  भविष्य  का  क्या  aaa  होना  उस  के

 साथ  सम्बन्ध है  ।

 पृश्नी  पु  To  पटेल
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  यूनानी  चिकित्सा  के  लीबिया  कालेज  ने  यह  शिक्षाक्रम

 चालू  करने  का  विज्ञापन  दिया  था  ate  उस  विज्ञापन  के  बाद  थ  छात्रों  ने  आवेदन-पत्र  भेजे  लेकिन

 कुछ  नहीं  किया  गया  site  वह  शिक्षाक्रैम  चालू  नहीं  किया  गया  ste  यदि  ऐसा  तो  केन्द्रीय  सरकार

 इस  कालेज  को  झपने  हाथ  में  कयों  नहीं  ले  लेती  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  कायेवाही  के  लिये  सुझाव  है  |

 सावित्री  निगम
 :  इस  समिति  को  खास  तौर  से  कौन  कौन  से  विचारणीय  विषय

 दिये गये  थे  ?

 pager  अंग्रेजी
 में
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 गया  सुशीला  नायर  :  मेंने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  इस  समिति  के  कार्य  कया  हैं
 ?

 डा०  गोविन्द  दास
 :

 क्या  माननीय  मंत्राणी  जी  को  यह  बात  मालूम  है  कि  चूंकि  अलग

 राज्यों  में  ग्रहण  प्लग  तरह  की  पढ़ाइयां  इन  कालेजों  में  हो  रही  हैं  प्रौढ़  कोई  पाठ्यक्रम  निश्चित

 इसलिये  यह  बहुत  झ्रावश्यक  हो  गया  है  कि  इस  कालेज  को  हाथ  में  ल  कर  इस  की  पढ़ाई  इस

 तरह  से  निश्चित  की  जाय  कि  सब  जगह  पाठ्यक्रम  सुधर  सके  ?  क्या  इस  बात  पर  विचार  कर  के  सरकार

 यह  उचित  नहीं  समझती  है  कि  इस  कालेज  को  हाथ  में  ले  लिया  जाय ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  यह  कहना  कि  इस  कालेज  के  द्वारा  सारे  देश  का  पाठ्यक्रम  यह  तो

 जरा
 बहुत  ज्यादा  बात  ह”. | े  जाती  क्योंकि  सभी  कालेज  वाले  समझते हैं  कि  हमारे  पाठ्यक्रम  से  सारे  देश

 पाठ्यक्रम  सुधरेगा  ।  सब  कालेजिज  में  एक  तरह  का  पाठ्यक्रम  इस  विचार  से  एक  पाठ्यक्रम

 बनाया  गया  था  ।  उस  के  बाद  पंडित  शिव  शर्मा  श्र  दूसरे  लोगों  ने  उस  पर  आपत्ति  उठाई  ।  हाल  ही

 में  प्लानिंग  कमीशन  ने  इस  बारे  में  मीटिंग  बलाई  थी  कि  भविष्य  का  पाठ्यक्रम  कैसा  होना  उस

 पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 भारत  में  तापोय  केन्द्रों  के  डिजाइन

 1७२८.  डा०  क०  ल०  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तापीय  विद्या  केन्द्रों  के  डिजाइनों  site  जल  विद्युत  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  विदेशी

 सलाहकारों  पर  कितनी  राशि  खच  की  गई  तथा  खर्चे  की  जाने  के  लिये  निश्चित  की  गई  ;

 देश  से  बाहर
 बनाये  गये  डिजाइनों

 के  लिये  मंत्रणा शुल्क  घटाने  के
 लिये

 क्या  उपाय
 किये

 जा  रहे  और

 क्या  सरकार  अपन  डिजाइन  संगठनों  को  मजबूत  कौर  देशी  सलाहकारों

 यदि  कोई  उपयोग  करेगी  ताकि  भारत  के  अन्दर  ही  तापीय  केन्द्रों  क ेडिजाइन  बनाये  जायें  ?

 कौर  विद्युत  मंत्रालय में  राज्य  संत्री  श्रलगेशन )  :
 से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  जाता  है  ।

 विवरण

 विदेशी  सलाहकारों  को  भुगतान
 उन

 के  साथ  किये  गये  करारों
 के  अनुसार  परियोजना

 अधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  उन्हें  वास्तव  में  कितना  भुगतान  किया  जा  चुका  है  इस  बारे  में

 जानकार  उपलब्ध  नहीं  है  लेकिन इस  मद  में  विदेशी  के  वायदे  लगभग इस  प्रकार  हैं

 रुपयों  में  )

 तापीय  ३'२२

 पनबिजली  रद

 कौर  (7)  .
 विशिष्ट  सेवायें  जिन  में  r  Frater,  वसूली  कौर  देश  में  बड़े  बड़े

 तापीय  कौर  पनबिजली  घरों  की  स्थापना  शामिल  देने  के  लिये  केन्द्रीय  पानी  ate  बिजली

 ara  के  बिजली  विभाग  में  एक  संगठन  कायम  किया  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  के

 हमारे  qa  इंजीनियरों को  भारत  में  कौर  विदेशों में  विशिष्ट  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ताकि

 चे  विदेशी  सलाहकारों  की  सहायता  के  बगैर  देश  में  इसी  प्रकार  के  कार्यों  में  श्राघुनिकतम  प्रणालियों

 a शर  प्रकारों  का  उपयोग  कर
 ।

 अंग्रेजी  में
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 डा०  न  ले०  क्या  तापीय  बिजली  घरों  के  डिजाइन  बनाने  वाले  कर्मचारियों  के  लिये

 जरूरत  पड़ने
 पर

 विदेशी  सलाहकारों  की  सहायता  से  एक  विशेष  प्रशिक्षण  कक्ष  चालू  करने  की  कोई

 योजना है  ?

 श्री  श्रलगेदान
 :

 विवरण  में  ही  यंह  बताया  गया  है  कि  हमारे  .  «

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 विवरण  में  जो  कुछ  बताया  गया  है  उसे  दोहराने  की  जरूरत  नहीं  है
 ।

 बदी

 बह  विवरण  में  दिया  ear  है  तो  उत्तर  देने  की  जरूरत  नहीं  ।

 श्री  श्रलगेशन
 :

 यदि  इस  दिया  में  झ्र  किसी  प्रयत्न  की  झ्रावस्यकता  हो  तो  हम  उसपर  विचार

 करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 डा०  क०  ल०
 क्या  इन  डिजाइन  कार्यालयों  से  सम्बद्ध  एक  विशेष  पुनर्गठन  एकक  होगा

 जो  जल  कोयला  कौर  कोयले  की  सप्लाई  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  जिसके

 न  होन  से  डिजाइन  तैयार  करने  में  सामान्यतया  काफी  देर  लगती  है  ?

 श्री  श्रलगेदान
 :

 इन  चीजों  की  ध्यान  देने  प्रौढ़  योजना  बनाने  के  लिये  हम  ने  केन्द्रीय  पानी

 बिजली  अयोग  में  एक  विभाग  स्थापित  कर  दिया  है  |

 श्री  श्याम  लाल  सर्राफ
 :

 क्या  सरकार  ने  अरब यह  अनुभव  कर  लिया है  कि  देश  में  हमारे

 वैज्ञानिक  ok  दूसरे  विशेषज्ञ  ये  डिजाइन  बनाने  कौर  इन  परियोजनाओं  का  झ्राथोजन  करने  के  लिये

 अघिक  उपयुक्त  हैं
 ?

 pat  श्रलगेदान :  जहां  तक  पनबिजली  परियोजनाश्रो का  संबंध  है  में  सभा  को  बताना  चाहता  हूं

 कि  हम  विदेशी  सलाहकारों पर  निर्भर  नहीं  हैं  ।  केवल  उन  परियोजनाओं को  छोड़कर  जिनके  लिये

 हमें  विदेशी  सहायता  मिलती  है  कौर  सहायता  देने  वाले  देश  ऐसे  परामर्श  पर  आग्रह  करते  दूसरे

 मामलों  में  आयोजन  शादी  का  काम  हमारे  ध  ही  करते  हैं  ।  केवल  तापीय  बिजली  घरों  के

 सम्बन्ध  में  ही  हम  में  कमी  है  ।  उसके  लिये  भी  हमने  एक  ऐसा  संगठन  काम  किया है  जो  आजकल

 नेवेली  में  बिजलीघर  तैयार  करने  का  काम  संभाल  रहा  है  ।  वह  विराट  श्र  कोरबा  में  निर्माण  कायें  की

 देखभाल  भी  करने  जा  रहा  हैं  लेकिन  हमें  उस  संगठन  को  काफी  मजबूत  बनाना  होगा  हमें  दूसरी

 सुविधायें भी  बढ़ानी  होंगी  ।

 श्री  हेम  ae  :
 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  विभिन्न  परामर्शदाताश्रों  को  की  गई  श्रदायगियों

 कें  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  क्या  ऐसी  कोई  प्रणाली  कायम  करने  का  सरकार  का

 विचार  हँ  जिससे  उसे  समय  समय  पर  इस  तथ्य  के  बारे  में  जानकारी  मिलती  रहे
 ?

 soit  श्रलयेदान  :  केवल  यह  बताया  गया  है  कि  वास्तविक  श्रदायगियों  के  बारे  में  जानकारी

 उपलब्ध नहीं है  ले  किन  विदेशी  मुद्रा  का  कुल  वायदा  बताया  गया  है  ।

 प्री
 हेम  में  सिफ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  विभिन्न  सलाहकारों  को  वास्तव  में

 कितनी  carr  दी  गई  है
 ?

 fat  श्रलगेदान  :
 में  वह  जानकारी  इकट्ठी  करूंगा  शर  तब  माननीय  सदस्य  को  दूंगा  ।

 qt  अंग्रेजी में
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 दिल्‍ली  के  लिए  बृहद  योजना

 ७२९  श्री  यशपाल  fag:  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (
 \  क्या  दिल्‍ली  की  वृहद  योजना  में  कोई  बड़े  पैमाने  पर  मकान  बनाने

 के

 म  की  सिफारिश की  गई

 यदि  तो  गैर-सरकारी क्षेत्र  द्वारा  कितना  निर्माण-कार्य  किया  जाने  वाला है  भर

 कितना  सरकारी  क्षेत्र  तर

 क्या  राजधानी  में  झुग्गियों  झोंपड़ियों  सें  रहने  वालों  को  स्थान  देने  कौर  उनका

 aia  करने  के  लिये  कुछ  क्षेत्र  निश्चित  किये  गये  हैं
 ?

 स्वस्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  स०  :  ।

 282 BMT
 के

 तरन्त
 तक  कुल

 ७.  ४७
 लाख  मकानों

 की
 श्राववयकता होगी  ।  सरकारी

 क्षेत्र

 में  २.  ६०
 लाख  मकान  बनाने  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में

 ४.८७  लाख  मकान  बनाने  का  विचार

 है

 झुग्गी  और  झौंपड़ी  निवासियों  के  लिये  विभिन्न  बस्तियों  में  लगभग  २७८०  एकड़  भूमि

 इसके  रखी  गई  है  भ्र  यह  कार्य  दल्ली  नगर  निगम  कर  रहा  है  ।

 श्री  यशपाल  ७.  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  कार्पोरेशन  को  जो  रुपया  दिया  जाता  वह

 उसे  यूटिलाइज  नहीं  कर  सकती  है  कौर  इसलिए  तक  झुग्गी  वालों  के  लिये  कोई  इन्तजाम  नहीं

 हो
 सका

 है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  जी  यह  सही  नहीं  लेकिन  झोंपड़ी-झुग्गी  स्कीम

 में  कुछ  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  महसूस  हुई  वह  परिवर्तन  किया  गयो  है
 ।

 पहले  ऐसा

 इरादा  था  कि  यह  ज़मीन  उनको  मिल  लेकिन वह  इतनी  महंगी ज़मीन  है  कि  वे  लोग  उसको

 बेचने  लगते  हैं
 ।

 उसमें  एक  तरह  की  बहुंत  गड़बड़  शुरू  हो  गई  थी  और  दो  तीन  तीन  बीट्स

 लेने
 की  कोशिश  हो  रही  थी  ।

 लिहाज़ा  गवर्नमेंट  ने  फैसला  किया  है  कि  उस  ज़मीन  की  श्रोनरदिप

 उनको  नहीं  दी  जायेगी  ate  वह  स्कीम  फिर  से  विचाराधीन  है  ।

 fat  यशपाल  क्या  यह  भी  सच  है  कि  राज  से  दस  दिन  पहले  मंत्री  जी  ने  यह

 माना  है  कि  झोंपड़ी-झुग्गी  वालों  का  मसला  श्रमी  अंडर  कंसीडरेशन  है  ai  wal  उसको हल  नहीं

 कर  सके हैं  ?

 डा०
 नायर  मेंने  वही  wet  है  कि  उनका  मामला  अंडर  कंसीडरेशन

 क्योंकि

 जो
 स्कीम  पहले  बनाई  गई  उसमें  कुछ  परिवर्तन  किये  जा  रहे  हैं  ।

 pat  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  वृहत  योजना  के  मुख्य  रंग  के  रूप  में  श्रावास  योजना  की

 पुत्र  समस्या  के  सम्बन्ध  में  कुछ  मास  पूवे  प्रधान  मंत्री  ने  सुझाव  दिया  था  कि  दिल्‍ली  की  गंदी  बस्तियों

 को  जला  देना  चाहिये  ।
 यदि  तो  क्यां  सरकार  ऐसा  सख्त  कार्य  करना  चाहती  है  waar  जो  से

 इसका  हल  निकाला  जा  रहा  है  ।

 भविष्य  महोदय

 :
 स्वास्थ्य  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  दृष्टिकोण  बताया  है

 ।  उनका  सुझाव

 छोटा है  था  बड़ा  यह  न
 परखना  चाहिये

 ।
 क  मता  अनिका  मकता  कन

 मूल  Wasi  में
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 रे  विष्णु  कामत  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  वह  उपाय  नर्म  है
 ?

 सुशीला  नायर  :  मुझे  पता  नहीं  कि  गन्दी  बस्तियां  को  जला  देने  का  कोई  उपाय  हो

 सकता है  ।  गन्दी  बस्तियों  में  सुघार  के  लिये  सब  प्रस्तावों  का  यथा  संभव  दृढ़ता  से  पालन  किया  जा

 रहा है  ॥

 श्री  रामसेवक  यादस
 :  माननीय  मंत्री

 जी
 ने  प्रभी  कहा  कि  स्कीम  के  में  कुछ  परिवर्तन  हो  रहे

 ae  जानना  चाहता  हूं  कि  उसमें  किस  प्रकार  के  परिवर्तन  हो  रहे  हैं  क्या  ऐसी  व्यवस्था

 नहीं  की  जा  सकती  कि  वे  लोग  ज़मीन  बेच  न  सकें  उसी  तरह  की  पुरानी  स्कीम  चलाई  जाय  |

 डा०  सुशीला  नायर
 :

 उस  में  भी  बहुत  सी  दिक्कतें  हैं  ।  मिसाल  के  तौर  पर  मजदूर  लोग

 झुग्गियां डाल  कर  बैठते  हैं  ।  उस  को  दे  दिया  ।  कंस्ट्रक्शन ख़त्म  हो  गया  ।  दूसरे  मज़दूर

 को  वहां  पर  बैठना है  ।  तो  उसका  क्या  श्रोनरक्षिप दे  दिया  ?  इस  तरह  की  कई

 नाइयों  को  देख  कर  ज़मीन  की  arrears  न  देने  का  फ़ैसला  किया गया  है

 श्री  .  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  यह  जानकारी  लेली  है

 कि  झुग्गी-झोंपड़ियों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  अ्रथवा  परिवारों  की  संख्या  कितनी  है  ate  इन  सब  को

 किसी  एक  स्थान  पर  बसाया  जायगा  या  दिल्‍ली  के  विभिन्न  भागों  में  बसाया  जायगा

 सुशीला  नायर  :  कुछ  तो  उनकी  संख्या  वगैरह  ली  गई  थी  ।  फिर  कुछ  लोगों  ने  अपने

 भाई-भतीजों  are  रिश्तेदारों  को  भी  बुलाना  ae  कर  दिया  कि  दिल्ली  में  जमीन  मिल  रही  सब

 लोग  AT  ्र  ज़मीन  ले  लो  ।  फिर  उन  लोगों  की  फोटोग्राफ  लेने  की  तजवीज़  हुई  प्रौढ़  फोटो

 ग्राफ्स ली  जा  रही  हैं  ।  उसमें  यह  देखा  गया  कि  तिमारपुर  में  भी  कोटोग्राप  निकलवा  लेंगे  कौर

 दूसरी  किसी  जगह  पर  भी  फोटोग्राफ  निकलवा  लेंगे  ।  इस  किस्म  की  दिक्कतें  खाने  लगीं  ौर  इन  सब

 बातों  को  दुरूस्त  करने  की  नस  त  महसूस हुई

 अध्यक्ष  महोदय  सवाल  तो  यह  है  कि  क्या  उन  लोगों  को  एक  जगह  बसाया  जायेगा
 ।

 डा०  सुशीला  नायर  उनको  अलग  जगह  पर  बसाया  जायेगा  |

 गायत्री  देवी  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  विदित  है  कि  झुग्गी-झाँपड़ में  रहने

 लोग  मकान  बनाने  का  काम  करते  हैं  इसलिये  उनके  पास  अस्थाई  भ्राता  की  व्यवस्था  होती

 किन्तु  वे  चाहते  हैं  कि  उनके  पास  कोई  स्थाई  जगह  होनी  चाहिये  जहां  वे  रह  सकें  चाहि  उन्हें  काम

 के  लिए  कहीं  भी  जाना  पड़े
 ?

 उन्हें  स्थाई  जगह  देने  के  प्रश्न  पर  कब  तक  विचार  किया  जायेगा
 ?

 सुशीला  नायर  :  दिल्‍ली  में  wears  काम  के  लिए  जाने  वाला  हर  व्यक्ति  चाहता  है

 कि  उसे  यहां  बसने  के  लिये  स्थायी  जगह  मिल  जाये  ।  किन्तु  में  समझती  हूं  कि  यहां  काफ़ी  ज़मीन  नहीं

 है  जो  सबको  दी  जा  सके  ।

 pat  इयामलाल  सर्राफ  :  क्या  उन  झुग्गी  झोपड़ी  वालों  को  जिन्हें  उनकी  झोंपड़ियों  से  निकाल

 दिया  गया  है  अ्रस्थायी  तौर  पर  रहने  के  लिए  छोटे  मकान  दिये  जा  सकते  हैं  जो  सरकार  के  पास

 डा०  नायर  :  पूरी  तरह  से  तो  सवाल  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राया  है  लेकिन  झगर  में

 ठीक  तरह  से  समझी  हूं  तो  उसका  जवाब  यह  है  कि  उन  लोगों  को  उठा  कर  टेम्प्रेरी  कैम्पस  में  रख

 कर  उनके  लिये  वह  ज़मीन  वगैरह  तैयार  करने  की  तजवीज़  है  ताकि  वे  फिर  से  हराकर  रह  सकें  ।

 qa  wast  में
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 प्री  इमाम  लाल  मेरा  निवेदन  है  कि  क्या  झुग्गी  झोंपड़ी  वालों  को  जिन्हें  निकाला

 गया  है  वे  मकान  तौर  पर  दिये  जा  सकते  हैं  जो  भ्राता  मंत्रालय  के  पास  हैं  ।

 डा०  सुनील  नायर  खेद  है  कि  इसका  उत्तर  श्रीवास  मंत्री  दे  सकते  हैं  कि  क्या  उनके  पास

 इन  लोगों  को  रखने  के  लिये  earl  स्थान  है  अथवा  नहीं  ।

 feted  सरोजिनी  महिषी :  क्या  दिल्‍ली  की  गन्दी
 बस्तियां दूर

 करने
 के  लिए  शहरी

 गात्मक  परियोजनायें आरम्भ  की  जा  चुकी  हैं  ?

 सुशीला  नायर  :  चक  ।

 fat  दाजी  :  झ्रापकी  योजना  विचाराधीन  रहने  तक  क्या  हम  यह  समझें  कि  किसी  को  भी

 उसकी  जगह  से  निकाला  नहीं  जायेगा  ।

 सुशीला  नायर :  में  ऐसा  कोई  श्रीनिवासन  नहीं  दे  सकती  |  इस  सम्बन्ध  में  कतिपय  नियम

 हैं  जिनके  ्  उन्हें  निकाला  अ्रथवा  रखा  जाता  है

 ठोस स०  मो०  बनर्जी
 :

 महारानी  साहिबा  के  अनुपूरक  wed  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने

 बताया है  कि  वे  अस्थायी हैं  ।  क्या  यह  सच  है  कि  निर्माण  काय  करने  वाले  २४,०००  से  ३०,०००

 तक
 मजदूर  हैं  जो  स्थायी  तौर  पर  दिल्‍ली  में  रह  रहे  हैं  ।  उन्हें  मकान  बनाने  के  लिए  भूमि  देने  की  क्या

 व्यवस्था की  गई  है  ?

 डा०  सुशीला  नायर :  सच  तो  यह  है  कि  सारी  शुभंगी-झोंपड़ी  योजना  तैयार  कर  गई  है

 कयोंकि  कुछ  मज़दूर  बहुत  वर्षों  से  दिल्‍ली  में  है ं।

 aft  त्यागी  :
 कया  यह  सच  है  कि  जो  फ्री  होल्ड  भूमि  सहकारी  समितियों  श्रौर  सहकारी

 श्औौद्योगिक  बस्तियों  के  पास  थी  उन्हें  सरकार  ने  ले  लिया  है  श्र  aa  वही  भूमि  बहुत  अधिक  मूल्यों

 पर  सहकारी  समितियों  को  दी  जा  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  जसवीर  भिन्न  बात  है
 ।

 श्री  द - है ५  पन्त :  दिल्ली  में  जमीनों  के  अ्रत्युच्च  मूल्य  होने  के  कारण  सरकार  क्या

 wearer  कार्यक्रम  जो  चाहे  कितना  भी  बड़ा  हो  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  पर्याप्त  समझती  है  !?

 डा०  सुशीला  नायर
 :

 योजना  निर्माताओं  ने  जो  हिसाब  लगाया  है  उनके  अनुसार  ये
 प्रस्ताव

 पर्याप्त हैं

 भारत  कृषक  समाज

 #193 0.  श्री  इन्द्र जीतलाल  मल्होत्रा
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 सरकार  द्वारा  कृषक  समाजਂ  संगठन  को  यदि  कोई  वित्तीय  तथा  अन्य  सहायता
 दी  जा  रही  तो  वह  क्या  है  ;

 क्या  इस  संगठन  की
 से  किसी  शिष्टमंडल  ने  वर्ष  ZEGL—-KY  में  अमरीका  का

 ? किया
 कि

 मूल  अंग्रेजी  में

 1802
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 fara  तथा  कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग  तथा  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 के  बाद  कृषि  विभाग  ने  भारत  कृषक  समाज  फोरम  इंडिया  )
 को  कोई  वित्तीय  ara  wet  सहायता  नहीं  दी  ।

 भारत  कृषक  समाज  एंड  ब्ल्ड  Yo  एस०  ए०'ने  सम्मिलित  रूप  में

 अमरीका के  तीन  राष्ट्रीय  फार्म  संगठनों  अर्थात  काम  ब्यूरो  नेशनल  द श»  यूनियन

 घोर  नेपाल  प्रेमी  और  कुछ  फार्म  सहकारी  समितियों  के  सहयोग  से  चलाई  गई  किसानों  के  भ्र दला

 बदली  की  योजना  के  भारत  (“  समाज  के  १२  सदस्य  Ree  १-६२  में  तीन  मास  के  लिए

 ध्रमरीका गये  थे  ।

 श्री  इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा  :  क्योंकि  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  यही  इस  प्रकार  का  संगठन है

 कया  सरकार  ह  फोरम  द्वारा  उसमें  उपयुक्त  भाग  लेने  का  झ्राइवासन  देती  है
 ?

 राम  सुभग  सिह  :  जो  उपयुक्त  समझा  जाता  है  किया  जाता  है  |

 श्री  इंद्रजीत लाल  मल्होत्रा  :  यह  कहा  गया  है  कि  ZEXE—FO  के  बाद  इस  संगठन  गे  कोई

 वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई  ।  इसका  क्या  कारण  क्या  यह  सहायता  सरकार  ने  बन्द  कर  दी

 थी  या  उन्होंने  सहायता  मांगी  ही  नहीं  ?

 राम  सुभग  सिंह
 :

 वास्तव  में  १९५९-६०  में  २  लाख  रुपये  का  एक  प्रैतदान श  गया

 था  कौर  दूसरा  ३  लाख  रुपये  का  अनुदान  faa  कृषि  मेला  के  समय  दिया  गया  था  ।  २  लाख  रुपये ये

 का  पहला  अनुदान  लौटाया  नहीं  जाना  था  किन्तु  यदि  फार्मेसी  फोरम  को  ५  लाख  रुपये  से  अधिक

 लाभ  हो  तो  दूसरा  लौटाया  जाना  था  ।  वह  अनुदान  लौटा  दिया  गया  था  उसके

 बाद  फार्म  फोरम  ने  सरकार  से  कोई  सहायता  नहीं  मांगी  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद :  तीन  मास  के  लम्बे  प्रवास  के  बाद  कृषक  समाज  के  इन  बारह

 प्रमुख  सदस्यों  ने  कोई  रिपोर्ट  राज  तक  सरकार  को  दे  कर  उपयोगिता  सिद्ध  की  है  क्या
 ?

 डा०  रॉम  सुभग  सिह  :  १९६०-६१  में  जो  गये  उन  की  शायद  कोई  रिणों  नहीं  भाई

 है  ।  इस  साल  भी  एक  बारह  शझ्रादमियों  का  डेलीगेशन  गया  था  ।  पर  कभी  कोई  रिपोर्ट

 नहीं  पराई  है  ।

 tat  Jo  र०  देश  में  किसानों  का  यही  एक  संगठन  है
 ।

 क्या  कम  से  कम  गत
 दो  वर्षों

 में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  श्र  कृषकों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  इस  संगठन

 का  सहयोग  प्राप्त  क्या था  ?

 १डा०  राम  सुलग  सिह
 :  यह  फोरम  प्रतिवर्ष  अपनी  सभा  करता  है  ake  कृषि  मंत्री  प्रभी

 हाल  तक  इस  का  प्रधान  था  ।  उन  में  सहयोग  रहा  है  ।

 श्री  विनती  क्या  यह  सही  है  कि  इस  फार्मेसी  फोरम  में  बीस  बीस  ate  तीस  तीस  एकड

 चेत  जोतने  वाले  मेम्बर  बड़े  बड़े  धनी  लोग  इस  के  मैम्बर  हैं
 ?

 व्या  सरकार  इस  का  इंतजाम  करेगी

 कि
 सारे  जो  गरीब  भी  वे  भी

 इस
 में  शामिल  हों

 ?

 a  अंग्रेज़ी  में
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 डा०  राम  सुलग  सिह  में  चाहूंगा  कि  माननीय  प्रश्नकर्ता  उस  के  विधान  को  देखें  कौर  जानें

 श्र  उस  के  मेम्बरशिप  को  भी  एनेलाइज़  करें  ।  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  उन्होंने  इस
 को  एनेलाइजर

 नहीं  किया  है  ।

 श्री  हाजी  :  कया  उन  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  की  मंजूरी  दी  गई  थी  शौर  यदि  हां  तो  कितनी
 ?

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :  नहीं  वे  विनिमय  कार्यक्रम  में  अमरीका  जाते  हैं  संभवतः
 उन

 का  सब  व्यय  का  संगठन  करता  है  ।

 श्री प०  कुन्दन  :  इस  संगठन  के  कुल  सदस्य  कितने  हैं  कौर  सामान्य  तक  को  इस  से  कसे

 नाभ  होता  है
 ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  (ait Fo स०
 का०

 यह  गैर-सरकारी संगठन  हूं
 सरकार

 को  इस  की  सदस्यता  शादी  के  मांकड़  पता  नहीं  ।

 धी  राम  सेवक  ये  जो  बारह  सदस्य  Yo  एस०  ए०  गये  इन  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 बे  शद्ध  खेती  करने  वाले  किसान  हैं  या  उन  का  किसी  राजनीतिक  दल  से  सम्बन्ध  है  कौर  यदि  है  तो

 किस से  ?

 डा०  राम  gan  सिंह  :  जो  पहली  बार  गये  उन  के  क्या  में  नाम  पढ़  |
 ?

 नाम  पढ़ने  को  जरूरत  नहीं  है  ।  एक  एक  नाम  पढ़  कर  हम  HA  1...

 कि  कौन  किसान  कौन  नहीं  है  ।  फिर  यह  सवाल  उठेगा  कि  एक  किसान  है  या  दूसरा है  या

 नहीं  ।  विद्या  झावर  में  हम  इस  को  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  त्यागी  :  एक  ग्रौचित्य प्रदन है seat  है  ।  नियमों  में  यह  भी  उपबन्ध  है  कि  झ्रावश्यकता

 पड़ने  पर  संसद्‌  सदस्यों  से
 भी

 प्रश्न  पूछें  जा  सकते  हैं  ।  क्या  में  आपकी  अनुमति  से  ऐसा  प्रश्न  fe

 सकता हुं  ?

 farmer  महोदय  :  इस  प्रकार  नहीं
 ।

 उसे  लिखित  सुचना  भेजनी  चाहिये
 |

 fat  त्यागी  :  यदि  सदस्य  बिना  पूर्वे  सुचना  के  उत्तर  देने  के  लिये  तैयार  हों  ।

 भराया  महोदय  उन्हें  देना  चाहिये  ।

 ot  राम  सेवक  यादव
 :

 त  इन  बारह  सदस्यों  के  नाम  पढ़ने  में  दिक्कत हो  रही  है  तो  क्या

 केवल  मात्र  इतना  बताने  की  कृपा  की  जायगी  कि  उन  लोगों  का  किसी  राजनीतिक  दल  से  क्या  कोई

 सम्बन्ध  है  या  नहीं  है  कौर  अगर  है  तो  किस  से
 ?

 थी स० स०  का०  यह  एक  गैर-सरकारी  संगठन  है  जो  किसी  कौर  स्थान  के  संगठन

 के  झ्रामंत्रण  पर  अपने  प्रतिनिधि  भेजती  है
 ।

 सरकार  इस  में  कैसे  हस्तक्षेप  कर  सकती  है
 ?

 धी  दीजिए  यदि  श्राप  चाहें  तो  में  नाम  पढ़  कर  सुना  सकता  हूं  यदि  भ्रध्यक्ष  महोदय  अननुमति

 (atat)  |

 महोदय  शान्ति  शान्ति  ।  इस  प्रकार  कैसे  कोम
 ay
 टा  सकता है

 ?

 थी
 राम  सेवक  यादव  :  अध्यक्ष  महोदय

 मूल  अंग्रेजी
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 महोदय
 :

 श्राप फो  सवाल  करने  की  दो
 बार  इजाज़त  दे

 दी
 गई  है

 ।
 इस  के  बावजूद

 भी  श्राप  बार  बार  खड़े  हो  कर  सवाल  करना  शुरू  कर  देते  हैं  |

 श्री  राम  सेवक  यादव
 :

 मेरे  सवाल  के  दूसरे  हिस्से  का  जवाब  देने  में  तो  कोई  दिक्कत  नहीं

 होनी  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  क्यों  नहीं  बता  रहे  हैं  कि

 ये  जो  बारह  आदमी  बाहर  गये  इन  का  किसी  राजनीतिक  दल  से  सम्बन्ध  है  या  नहीं  है  यदि

 है  तो  किस  से  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  गवर्नमेंट  ने  भेजे  हों  तब  वह  एक  एक  को  बतला  सकते  हैं  कि  किसी  का

 सम्बन्ध  है  या  लेकिन  नगर  चुने  प्राइवेट  श्रार्गेनाइज़ेशन  ने  हैं  तो  वे  ज्यादा जान  सकते  हैं  ।  उन्हों

 ने  तहकीकात  की  होगी  कि  एक  एक  आदमी  का  किस  से  सम्बन्ध  है  ।  जरगर  गवर्नमेंट  ने  चुने  हैं  तो

 जरूर  जवाब  दिया  जाय  ।  गवर्नमेंट  ने  तो  नहीं  चुने
 ?

 fat  स०  का०  पाटिल
 :

 सरकार  ने  नहीं  चुना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 तो  फिर  वह  बतला  सकते  हैं
 ?

 1.1 |  सुबोध  हंसना  :

 |  डा०  रा०  बुर्जों

 डा०  पु०  ना०  खां Fort

 ग
 |  डा०  दि  छ ०  साहा

 श्री  प्र०  ध: है ५  बरुना

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  पता  चला  कि  प्रेजीडेंसी  कलकत्ता के  फीजियोलॉजी

 विभाग  के  wear  ने  भारतीय  पौधों  से  एक  खाई  जाने  वाली  गर्भ-निरोधक  भ्रौषधि  बनाई है  ;

 क्या  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  भी  are  है  कि  इस  के  विकास  के  लिये  waar

 की  झ्रावस्यकता है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  कालिज  के  विभागाध्यक्ष  द्वारा  किये  गये  प निसधघान भ्छ्  कार्य
 के

 लिये धन  देगी  ?

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  द्०  स०  राजू  तथा  नहीं  श्रीमान

 ब्योरा  मिलने  पर  जिस  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  वित्तीय  सहायता  के  प्रस्ताव  पर

 विचार किया  जायेगा  |

 श्री  सुबोध
 कितने  मामलों  में  इस  की  परीक्षा  की  गई  है  कौर  कितने  मामलों  में  यह

 सफल  gare
 ?

 पडा०  द०  स०  राज  हमारे  पास  कुछ  जानकारी  है  |  ६०  वे  अच्छा  से  प्रस्तुत  स्त्रियों  पर  प्रयोग

 किया  गया  था  ।  उन  के  बच्चे  बहुत  -त्वरा  करते  थे  ।  उन  पर  प्रयोग  का  परिणाम  संतोषजनक  रहा  है

 ait इस  प्रौषधि  की  एक
 मात्रा  के  प्रयोग  से  एक  वर्ष  तक  गर्भाधान  नहीं  1 |

 ।

 4
 ~

 मूल  अंग्रेज़ी
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 श्री  सुबोध
 जिसदा  क्या यह  संच  कि  कुछ  समय

 पुर्व  किसी  व्यक्ति  ने  देसी  जड़ी  बूटियों

 से  एक  संतति  निरोधक  औषधि  ढूंढी  थी  कौर  ag  भारत  सरकार  को  अनुसन्धान  तथा  विकास  के

 लिये  भेजी  गई  थी  ?

 डा०  द०
 स०  मुझे  ऐसे  किसी  व्यक्ति  का  पता  नहीं

 ।
 प्रयोग  के  लिये

 कई  उपचार

 मिलते रहते  हैं  ।

 रेणु  चक्रबर्ती
 :

 जब  माननीय  मंत्री  कलकत्ता  में  थीं  तो  वे  इस  विशेष  संस्था  को

 देखने के  लिये  गई  थीं  ।  में  जानना  चाहती  हूं  कि  उस  प्रयोग  में  निष्कर्ष  तक  पहुंचने  में  कहां  तक  प्रगति

 हुई  है  जिस  के  बाद  उस  का  निर्माण  हो  सके
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नायर  )  :
 संतति  निरोध  उपकरणों  की  खोज  में  बहुत से  लोग

 लगे  हुए  समय  समय  पर  हमें  समाचार  मिलते  रहते  हैं  कि  किसी  ने  कोई  प्रभावपूर्ण  चीज़  खोज  की

 है  ।  उस  चीज़  को  पहले  ले  कर  बच्  पर  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  फिर  उस  में  विषैलापन  नहीं  होता

 तो  उसे  मनुष्यों  पर  भी  प्रयोग  किया  जाता  है
 ।

 इस  औषधि  के  प्रयोग  के  संतति  उपजाने  के  योग्य

 at  स्वस्थ  १५  चूहों  के  जोड़े  जांचे  के  लिये  चुने  गये  थे  कौर  उन  पर  प्रयोग  किया  गया  था  ।  हम

 इस  में  at  अन्य  ढंग  से  प्रयोग  द्वारा  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  उस  में  विषैलापन  तो  नहीं  है  ।  उस  के

 बाद  म्यों  पर  इसे  प्रयोग  किया  चापेगा
 ।

 ot  हेम  AVAL:  क्या  सरकार  का  ध्यान  समाचारपत्रों  के  इस  समाचार  की  कौर  दिलाया

 गया  है  कि  भ्राविष्कारकर्ता  ने  यह  दावा  किया  है  कि  इस  झ्रौषधि  के  परिणाम  अत्यधिक  सन्तोषजनक

 मनुष्यों  और  पर  प्रयोग  द्वारा  पता  लगा  है  कि  इस  का  कोई  विषैला  प्रभाव  नहीं  होता  और

 उसे  केवल  २०,०००  रुपये  श्र  चाहियें  ताकि  wishes  के  विभिन्न  प्रभावों  के  बारे  में  श्रतुसंघान

 कर  सके  ।

 महोदय :  माननीय  सदस्य  की  कठिनाई  यह  है  कि  ag  सदा  भ्रपेक्षित  जानकारी

 से  अधिक  जानकारी  स्वयं  दे  देते  हैं  ।

 डा०  सुशीला  नायर
 :

 में  स्थिति  को  स्पष्ट  करना  चाहती  हूं
 ।  इन  दावों  के  आधार पर

 हम  इस  misty  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  वित्तीय  सहायता  का  सम्बन्ध  है  उपमंत्री

 ने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  हम  ने  कुछ  ब्योरा  मांगा  है  सनौर  उस  के  मिलने  पर  हम  निश्चय  ही  वित्तीय

 सहायता  देंगे  ।

 at  ava  fag  महिला :  क्या  परिवार  नियोजन  महात्मा  गांधी
 के  सिद्धान्तों  के

 ~

 अनुसार  है  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  तो  बहुत  जटिल  प्रदान  है  |

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत
 :

 माननीय  मंत्री  का  महात्मा  गांधी  से  घनिष्ट  सम्बन्ध  रहा  है  ।  वे

 उन  की  सेवा  करती  रही  हैं  ।

 wey  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  उन  से  बाहर  मिल  कर  पूछ  सकते  हैं  ।

 wt  हरि  विष्णु  वे
 सभा

 में  उत्तर  दें
 ।

 उन्होंने  महात्मा  गांधी  की  खूब

 सेवा की  है  ।
 नल

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 Wes  मौखिक  उत्तर  ३१  ERR

 mere  महोदय
 :

 इसीलिये  में  ने  उन्हें  बाहर  मिल  कर  पूछने  के  लिये  कहा  है  ।

 हरि  विष्णु  कामत  क्या  हज  है
 ?

 श्री  जगदेव  कया  मंत्री  महोदया  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगी  कि  मद्रास  में  अभी

 कुछ  समय  पहल  उन्होंने  यह  भाषण  दिया  था  कि  यह  विचार  किया  जा  रहा  है
 कि  भूण  हत्या  को

 न  माना  जाय  क्या  यह  सत्य  है  ?

 डा०  सुशीला नायर  जी  नहीं  में  ने  एसा  नहीं  कहा  में  ने  यह  कहा  था  कि  जिन  देशों  में

 भूण  हत्या  का  प्रयोग  इस्तेमाल  किया  जाता  था  वे  भी  इस  तरीके  को  छोड़  रहे  हैं  तब  हमारे  यहां

 तो
 इस

 तरीक  को  करने  का  सवाल  ही  नहीं  उठता
 ।

 at  यशपाल
 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  अगर  ATT  से

 ७०
 साल  पहले  अंग्रेज़ों

 के  दिल

 में  यह  फैमिली  प्लैनिंग  होती  तो  इन  सुन्दर  मिनिस्टरों  में  से  एक  भी  यहां  नजर  नहीं  भ्राता
 ?

 महोदय  :
 यह  सुन्दर  मिनिस्टर

 तो
 न  होते  मगर  ठाकुर  साहब

 तो
 यहां  मौजूद  रहते  |

 श्री  प०  कुन्दन :  क्या यह  सच  है  कि  किसी  साम्प्रदायिक  संगठन  के  परिवार  नियोजन  योजना

 के  विरुद्ध  संकल्प  पारित  किया  है  ?

 सुशीला  संविधान  में  परिवार  नियोजन  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं  है  ।

 महोदय  उनका  प्रश्न  यह  नहीं  वे  तो  पुछ  रहे  हैं  कि  क्या  किसी  राजनैतिक  या

 सामुदायिक  संगठन  ने  इस  के  विरुद्ध  कोई  संकल्प  पारित  किया  है
 ?

 सुशीला  नायर :  यह  सर्वे  विदित  है  कि  कैथोलिक  परिवार  नियोजन  के  विरुद्ध  हैं  ।

 चीनी का  निर्यात

 कै  ७३२.  श्री  गुप्त
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  योरीपीय  साझा  बाजार  के  किसी  देश  ने  इस  वर्ष  भारतीय  चीनी  आयात  करना

 स्वीकार कर  लिया

 यदि  तो  इन  देशों  द्वारा  कितनी  मात्रा  खरीदे  जाने  की  आशा  है  किस  मुल्य

 ai

 क्या  पूर्वे  योरोपीय  देशों
 क  भी

 चीनी  के  निर्यात  की  संभावना

 fara  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  सभा-सचिव
 नहीं  श्रीमान  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 नहीं  श्रीमान

 पच्ची  gait  क्या  सरकार  की  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  को  चीनी  भेज  कर  उसके  बदलें

 वस्तुएं  मंगाने  की  संभावना  की  जांच  करने  की  योजना  है  ताकि  चीनी  के  निर्यात  में  हानि  न  हो  ?

 खाद्य  तथा
 कृषि  मंत्री

 स०  क०
 पूर्वी  यूरोप  के  देना  चीनी  के  सम्बन्ध

 निर्भर  हैं
 ।

 वे  तो  वास्तव  में  चीनी  का  निर्यात  करते  हैं  यद्यपि  स्वयं  कच्ची  चीनी  आयात  करत  हैं  ।

 अंग्रेजी  में



 मौखिक  उत्तर  र'४८ १, @  aay

 नब  तक  हम  काफी  चीनी  का  काफी  मात्रा  में  उत्पादन  श्रारम्भ  नहीं  करते  तब  तक  विनिमय  का

 eq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री हेम  बुझा  :  इसे  ध्यान में  रखते  हुए
 कि

 जनेवा  के  संयुक्त  राष्ट्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  कोई  करार  नहीं  कर  सका  कौर  क्योंकि  हमारे  पास  अतिरिक्त  चीनी

 है  तो  सरकार  ने  संसार  के  विभिन्न  भागों  में  चोरी  के  निर्यात  का  प्रयत्न  क्यों  नहीं  किया
 ?

 स०  का
 ०

 पाटिल  :  सरकार  संसार  के  सभी  भागों  में  प्रयत्न  करती  रही  है  कौर  हमारे

 अन्तिम  करारों  में  से  कुछ  इसी  प्रकार  के  हैं  ।  हम  जहां  भी  बाजार  मिले  वहीं  चीनी  बेच  सकते

 हूं  ॥

 यदि  यूरोपीय  साझा  बाज़ार  द्वारा  देशों  का  परस्पर  सम्बन्ध भागवत  शा  आजाद

 हो  गया  तो  क्या  हमारे  चीनी  के  निर्यात  पर  बुरा  प्रभाव

 प्०  Fo  ऐसा  नहीं  होगा  |  राष्ट्रमंडल का  बाजार  हमारी  चीनी के  लिए

 नहीं था  चीनी  के  निर्यात  पर  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 थ्री  ६  अभी  मंत्री जी  ने  बतलाया  कि  इन  देशों  में  रा  शुगर  की  जरूरत है  ।

 जब  रा  शुगर  की  जरूरत  है  तो  क्या  सरकार  ऐसी  योजना  बना  रही  है  कि  हमारे  कारखानों  में  रा

 बागर

 fat  स०  का ०  पाटिल  :  हमारे  पास  है  हम  अगले  वर्ष  कुछ  कच्ची  चीनी  का  निर्यात

 करेंगे प्र  कुछ  मिलें  कच्ची  चीनी  का  उत्पादन  आरम्भ  कर  देंगी  क्योंकि  यदि  चीनी  का  निर्यात

 स्थायी  रूप  से  किया  जाना  है  तो  कच्ची  चीनी  का  ही  करना  होगा ।

 pat  काशीनाथ पांडे  :  क्या  यह  सच  है
 कि

 कुछ  देशों  को  दानेदार  चीनी  विनिमय  के  आघार
 पर  भेजी  जाती  है  झ्र  यदि  हां  तो  वे  देश  कौन  से  हैं  कौर  किन  aequi  का  निर्यात होता  हैं

 ?

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  मेरे  पास  यहां  सारा  विवरण  नहीं  हम  कनाडा जापान

 के  साथ  विनिमय  करते  हैं  ।  मेरे  पास  सुची  नहीं  है  कि  हम  कनाडा  के  साथ  किन  किन  चीज़ों  का

 विनिमय  करते  हैं  किन्तु  ऐसी
 कई

 चीज़ें  हैं  ।

 खोज  प्रसारण  प्रयोगशालाएं

 +

 (sit  नि०  ०  भास्कर

 श्री  राम  रख  यादव
 1७३४.  श्री द्०  बहुधा

 Lait  रामेश्वर  टाटिया

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  देश  के  प्रत्येक  राज्य  में  बीज  परीक्षण

 शाला  स्थापित करने  का  है

 यदि  हां  तो  योजना  का  क्या  ब्योरा  है  तथा  उपरोक्त  प्रयोगशालाएं  अनुमानतः  कब

 तक  स्थापित  कर  दी  जायेंगी

 मल  अग्रजा  में
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 (7)  उपरोक्त  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  तथा  प्रबन्ध  में  संबंधित  राज्यों  का  क्या  हाथ

 क्या  इस  कार्य  के  लिये  water  से  कुछ  उपकरण  मंशा यें  गये  हैं

 यदि  तो  कितने  ;  ak

 (a).  दोष  उपकरणों  को  मंगाने  के  fet  कया  प्रबन्ध  गये  हैं
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  .  राम  सुलग  )  at  श्रीमान

 अब  तक  चार  बीज  जांच_प्रयोगशालाएं अर्थात  वाध्  प्रदेश  में एक  एक

 तथा  एक  भारतीय  कृषि  waters  संस्था  नई  दिल्‍ली  स्थापित  की  जा  चुकी  ReRR AT में  इस

 कार्यक्रम  अंतगर्त  चार  प्रयोगशालाएं  स्थापित  की  जायेंगी  ।  यदि  प्रयोगशालाश्रों  के  लिए

 उपकरण  उपलब्ध  हुए  तो  PER  तक  प्रत्येक  में  एक  एक  प्रयोगशाला  हो  जायेंगी  ।

 प्रत्येक  राज्य  को  इन  प्रयोगशालाओ ंके  लिए  कर्मचारी  ah  रावत  खर्चे

 देना  होता  है  ।

 ate  (=)  हां  श्रीमान  ।  चार  प्रयोगशालाओं  के  लिए  उपकरण  प्राप्त  किये  जा

 चुक  हैं  ौर  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  संयुक्त  राज्य  afer  द्वारा  चार  प्रयोगशाला ग्र ों  के

 लिए  area  दिये  गये  हैं  ।

 दोष  प्रयोगशालाओं के  लिए  उपरकण  प्राप्त  करने  के  लिए  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  तत्काल

 के संयुक्त  राज्य  द्वारा  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 ी  नि०  र०  भास्कर  प्रत्येक  प्रयोगशाला पर  कितना  व्यय  दूसरा  |

 राम  सुलग  वास्तव  वे  हाल  ही  में  स्थापित  किये  गये  थे  बाद  में  जानकारी

 दगा  ।

 ग्रुप  सूचना  प्रश्न  कौर  उत्तर

 पूर्वी  उत्तर  में  बाढ़  के  कारण  की  स्थिति

 सुचना  प्रदान  संख्या
 ८.

 श्री  बाल  कृष्ण
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश का

 दौरा  किया  था  ait  भारी  बाढ़  के  कारण  फसलों  की  गंभीर  स्थिति  का  अ्रध्ययन  किया  था  ;

 क्या  इन  sacral  को  सुलझाने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  जा  रही  है  ;

 यदि at  तो  उसका  ब्यौरा क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग  कृषि  मंत्री ने

 भ्र ौर जलाई २७  जुलाई  १९६२  '  दिलदार  नगर  ज़िला  वाराणसी जौनपुर  का
 दौरा  किया

 सिंचाई  मंत्री  ने  २७  १९६२  को  पहले  ही  उत्तर  प्रदेश की  बाढ़-स्थिति  के  सम्बन्ध

 में  एक  विवरण  सभा  की  पटल  पर  रख  दिया  है  ।

 ७  ध  ५०
 मूर  अंग्रेजी  में
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 we  इस  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  योजनाएं  बनाई

 गई  हैं  फिर भी  केन्द्रीय  सरकार  एक  निश्चित  कार्यक्रम  के  अनुसार  राज्य  सरकार  को  श्राथिक.सहायता

 देती है  ।

 श्री  बालकृष्ण  सिंह :  क्या  कृषि  मंत्रालय  ऐसे  घान  के  बारे  में  भ्रनुसंघान  कराया  है  जो

 ae  प्रफ  हो  यानी  जो  बाढ़  के  पानी  को  बरदाशत  कर  सके
 ?

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 इसके  बारे  में  हम  छान  बीन  करा  रहे  हैं  शीघ्र  ही  ऐसे  पौधे  को

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  धान  पैदा  करने  वाले  क्षेत्रों  में  शुरू  कराने  की  योजना  है  |

 श्रीमती  सावित्री  at  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  राज्य  सरकारों  को  अनुदान

 दिये  जायेंगे  जोकि  इन  क्षेत्रों  को  निश्चित  ढंग  में  सहायता  देने  के  लिए  योजनाएं  तैयार  कर  रही  हैं  ।

 ऐसी  विपत्तियां  पैदा  होती  हैं  तब  क्या  केन्द्रीय  सरकार  अतिरिक्त  सहायता  देने  के  लिए  तैयार

 होगी !

 गंडा०  राम  सुलग  श्रीमान  ।  सहायता  दी  जायेगी  ।  किन्तु  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 के  पास  लगभग  ५०  लाख  रुपया  है  ।  उन्होंने  लगभग  ४५१  लाख  रुपया  व्यय  किया  है  ।  जब  वे

 सहायता  मांगेंगे  तो  शभ्रनुदान  दिया  जायेगा  ।

 at  रघुनाथ  fag
 :
 पूर्वी  यू  flo  से  सनई  का  चार  करोड़  रुपये  का  एक्सपोर्ट  होता  था  जो

 कि  दो  करोड़ का  रह  गया  है  ।  क्या  इसकी  उन्नति  विकास  के  वास्ते  सरकार  कोई  कदम

 रही  है
 ?

 डा०  यह  तो  उस  इलाके  की  प्रमुख  फसल  है  ।  उसके  विकास के  लिए

 mit  रेटिंग  का  काम  नहीं  gar  उसकी  व्यवस्था  पर  हम  लोग  जोर  दे  रहे  हैं  कौर  बीज  को

 भी  अच्छा  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  भक्त  ः  प्रभी  कृषि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  वह  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 के
 दौरे

 पर  गये  ।  मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  वहां  से  आने
 के
 च्  उन्होंने  क्या  योजना  आयोग

 को
 कोई  सिफारिश  की  है  कि  जिससे  उस  इलाके  के  विकास  के  लिए  कदम  उठाया  जा  सके

 ?

 डा०
 राम  सुलग  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश में  १५  जिले  हैं

 ।
 उन  में  से  इलाहाबाद

 में  तो  हम  कपास  की  खेती  के  लिए  पैकेज  प्रोग्राम  जारी  ate  जैसा  कि  आपने  सनई

 की  खेती  बढ़ाने  के  लिए  जौनपुर  वगैरह  में  रेटिंग  की  सुविधा  बढ़ाने की  बात  है  ।  कौर

 शुगरकेन  पैदा  करने  वाला  जो  पूर्वी  प्र०  पी०  का  इलाका  है  उसमें  सड़कें  बनाने  पर  कोई  डेढ़

 करोड़  रुपया  खर्चे  किया  जायेगा  |  उस  इलाके  के  विकास  की  कुल  योजना  करीब  साढ़े  २४  करोड़

 की  है  कौर  यह  रुपया  तीन  चार  साल  में  खर्च  किया  जायेगा  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव
 :

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  वह  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 के  दौरे  पर  गये  थे  तो  राज्य  सरकार  के  मंत्रियों  से  मिल  ge  बात  पर  कोई  विचार  क्या  था  कि

 बाढ़  को  रोका  जाये  ?

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 जिस  मैं  गया  था  उस  वक्‍त  बाढ़  नहीं  थी  ।  मैं  IRS  जुलाई

 की  गंग  क  इसलिए  दाह  पर
 फिशर

 नहीं  उत
 बस

 eer  पर

 दी ' faa ee
 ga

 हे

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री
 Ho  ०  fag:  प्रत्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  जब  वह  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  का  दौरा  करने  गये  तो  उनके  लिए  किस  किस  विकास  पर

 उन्होंने गौर  किया  ।  ag  कहते  हैं  कि  बाढ़  पर  हमने  गौर  किया  वहां
 की

 बाढ़  एक

 परमानेंट  फीचर  प्राय  भी  माननीय  मंत्री  जी  जान  रहे  हैं  कि  वे  जिले  डूब  रहे  हैं

 जब  तक  बाढ़  की  रोकथाम  नहीं  की  जायेगी  वहां  का  विकास  कसे  हो  सकता  है  यह  मैं  जानना

 चाहता  हूं
 ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  जानना  तो  कुछ  नहीं  श्राप  तो  तकरीर  कर  रहे  हैं  |

 fat  ज  ब०  fag:  मंत्री  जी  का  बयान  क्रंट्राडिक्टरी है  ।  विकास  कसे  हो  सकता  है  जब  तक

 कि  बाढ़  की  रोकथाम न  हो  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  आजमगढ़  या  बलिया  ake  गाजीपुर  जिलों  के  बारे  में  विकास  के

 लिए  उन्होंने  कौनसा  ठोस  कदम  उठवाया है  ?

 mera  महोदय  :  एक  एक  जिले  के  लिए  सेंट्रल  गवर्नमेंट  कदम  नहीं  यह  काम  तो

 स्टेट  गवर्नमेंट करेगी  |

 tet  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :
 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  रक्षित  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  श्रेया  मेहता

 समिति  की  सिफारिशों का  कया  gar  है  ?  मुख्य  मंत्री  द्वारा  बताये  गये  नये  कदम  कौर  सरकार  द्वारा

 अपनाये  गये  साधन  क्या  अशोक  मेहता  समिति  की  सिफारिशों  के  चक  हैं
 ?

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 वास्तव  में  मेरा
 जो

 कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  वे  सब  सिफारिशों

 के  भ्रनुरूप नहीं  हैं
 ।

 किन्तु  व्यवहार  रूप  में  मैं  झ्र शोक  मेहता  समिति  की  सिफारिशों  के  भ्रनुरूप  काम

 करता हूं  ।  बाढ़ों  का  विषय  सिंचाई  site  झ  मंत्रालय  के  भ्रमित  है
 ।

 उस  दिशा  में
 भी

 कदम

 उठाये जा  रहे  हैं  ।

 श्री  काशीनाथ  पांडे  :  कया  मंत्री  महोदय  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गोरखपुर  कौर  देवरिया

 में  जो  बाढ़  पायी  थी  कौर  जिससे  लाखों  एकड़  की  फ़सल  बरबाद  हो  गयी  इसका  जिम्मा  उस  बांध

 पर  है  जो  नेपाल  में  प्रभी  तक  नहीं  बनाया  यह  सेंट्रल  गवन
 ae 6 Ae

 का  काम  है  या  स्टेट  गवर्नमेंट

 का ?

 डा०  राम  gat  इस  मामले  पर  इरीगेशन  मंਂ  विचार  कर  रहा  है  |

 के
 लिखित  उत्तर

 परिवहन

 1*७३३.  शी  रा०  बस झा  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना वधि  में  वाणिज्यिक  मोटर  गाड़ियों  की  अनुमानित

 कता  कितनी

 क्या  देश  की  में
 कोइ  कमी

 or
 गई
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 यदि  तो  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  भोर

 भारत  में  सड़क  परिवहन  की  रोजगार  क्षमता  कया  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 से

 अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 तीसरे  योजना  के  शनिवार  वाणिज्यिक  गाड़ियों के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 योजना
 के

 भ्रान्ति  वर्षे  में  ्  १६६५-६६  में  अनुमित  आ्रावश्यकताओओं  के
 पर  VY¥,000

 ट्रक  AK  Y,000  बसें  हैं  ।

 wait  तक  कोई  कमी  नहीं  ।  यदि  यातायात  को  दूर  करने  के  लिए  सड़क

 परिवहन  क्षमता  को  बढ़ाना  झ्रावश्यक  समझा  गया  तो  इस  मामले  पर  ga:  विचार  किया

 जायेगा ।

 गाड़ियों  में  इस  समय  ग्राम  कमी  नहीं  है
 ।

 किन्तु  यदि  अधि  भार  वाली  ate
 Ro  टन  वाली  गाड़ियां  प्रयोग  की  जा  सकती  हैं  तो  परिवहन  व्यय  कम  किया  जा  सकता  है  ।

 wet  गाड़ियां  चलने  से  पहले  सड़कों  का  स्तर  भी  ऊंचा  करना  होगा  ।

 (a)  सड़क  परिवहन  में  रोजगार  की  क्षमता  के  निश्चित  आंकड़े  इस  समय  उपलब्ध  नहीं

 राष्ट्रीय  व्यावहारिक  at  श्रनुसंघान  परिषद्‌  द्वारा  १६५७-५८  में  किये  गये  सर्वेक्षण

 के  प्रचुरता  इस  उद्योग  में  लगे  हुए  सब  लोगों  की  संख्या  लगभग  २४  लाख
 थी  |

 हिन्दुस्तान  दरियाई

 1७३५. शी  प्र०  चे  बरुप्रा : क्या परिवहन क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 क्या  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  ने  हाल  में  ही  नया  मालवाही  जहाज  )

 बनाया

 (@)  यदि  तो  कितनी  लागत
 कौर

 ऊ  9
 (॥ इस  जहाज  की  मुख्य  बातें  क्या  ्

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 :

 से  (7)

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 मालवाही  जहाज  जिस  का  भरा डर  भारत  के  नौवहन  निगम  समिति

 द्वारा  किया  गया  अभी  हिन्दुस्तान  जहाज  निर्माण  कारखाना  में  बनाया  जा  रहा  है  ।  इस  जहाज

 के  पूर्ण  हो  जाने  मई  १९६८  में  दिये  जाने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।  जहाज  १७  १९६२

 को  बनाना  आरम्भ  किया  गया  था  ।
 a

 मूल

 an
 में
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 जहाज की
 यथाथ  लागत  ERR F के  et  तक  तै  होने  की  आशा की  जाती है  जब

 गारंटी  की  अवधि  समाप्त  होगी
 ।

 अनुमानित  लागत  लगभग  १९०  लाख  रुपये  है  ।

 जहाज  परिवर्तनीय  खुला/बन्द  शेल्टर  डेकर  किस्म का  लगभग  R,XR,000

 डैड  वैट  टन  भार  का  मालवाही  जहाज  है  जिसकी  गति  २  नाट  है  ।  उसकी  ५,००० घन  फुट

 ठंडी  की  हुई  मालवाही  क्षमता  थि  उसमें  खाये  जाने  वाले  तेलों  को  ले  जाने  के  लिये  गहरे  टैंक  हैं  ।

 सभी  घरेलू  सेवायों  एवं  तथा  wer  सहायक  सेवाओं  के  लिये  wo  सी  ०,  श्र  श्राधघुनिक  ढंग  के

 बिजली  के  सामान  लगे  हुए  हैं  ।

 मूंगफली  के  खाने  योग्य  प्रकट  का  उत्पादन

 क  सुबोध  हंसना  :

 1७३६.  ए  भी
 स०  ह. ५  सामन्त :

 थी  qo  Fo  दास
 :

 st
 म०  ला०  त्रिवेदी

 क्या  ere  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त राष्ट्र  बाल
 .

 झापात  निधि
 की  सहायता  से  मूंगफली के

 खाने  योग्य  we  का  उत्पादन  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  बहु  खाद्य  पदार्थ  तैयार  करने  तथा ्  को  पौष्टिक  बनाने

 के  लिये  इसके  कितने  भाग  का  प्रयोग  किया  जा  रहा

 क्या  स्कूल  के  बच्चों  के  भोजन  के  लिये  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  बहु  प्रयोजनीय  खाद्

 के  प्रभाव  का  परीक्षण  कर  लिया  गया  श्र

 यदि  तो  बच्चों  पर  क्या  प्रभाव  garg
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (2ft 0 श्र०  Ho  थामस )
 :  जी  नहीं  ।  बंबई

 में  संयंत्र  को  प्रयोग  के  तौर  पर  चलाने  का  प्रबंध  प्रगति  पर  है  ॥

 यह  भिन्न  २  साधनों  से  मांग  के  स्वरूप  पर  निभर  कितु  प्रारंभिक  स्तर  में

 यह  ५०  प्रतिदिन  के  आधार  पर  होगा  ।

 जी  हां  ।

 प्राप्त  सूचनाओं  से  पता  चलता  है  कि  लाल  रकत  तत्व  हैमोग्लेविन  की

 दृष्टि  से  बच्चों  के  स्वास्थ्य  में  वृद्धि  होने  के  कारण  सामान्य  तौर  पर  सुधार  हुआ  है
 |

 भारतीय इंजनों  का  निर्यात

 *७३७.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  २१  भ्रप्रैल  RERY  के  तारांकित  set  संख्या
 ४८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदेशी  बाजारों  में  भारतीय  इंजनों  के  निर्यात

 में  कहां  तक  सफलता  मिली  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  Fo  :
 अभी  तक  सफलता  नहीं  मिली

 फिर  सी
 दरके  लिए  कोशिश  जास  है

 !

 arararr में ६  ह
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 रास  गंगा  नदी

 Rg3c.  शो  भक्त  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  २५  १९६२  के  अ्रतारांकित

 संख्या  १४८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रामगंगा  नदी  की  सिंचाई  बिजली  परियोजना
 के

 निर्माण  में  इस  बीच  ate

 क्या  प्रगति  हुई  र

 रामगंगा  कण्ट्रोल  बोर्डे  कंसल्टेंट्स
 की

 नियुक्ति  करने  के  लिये  कौन

 से  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  तथा  where

 जानकारी  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  ।

 विवरण

 (*)  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजी
 sr
 Suh,  १९६२  के  अन्त  तक  रामगंगा  नदी

 योजना
 ै

 विविध  प्रावस्थाओं  पर
 हुई

 प्रगति  की  सूचना

 (१)  शेरकोट  के  नजदीक  रामगंगा  पुल

 (2)  कार्य  ्  ८०
 प्रतिशत  काम  पुरा  हो  गया  है

 (3)  कालागढ़ पर  सर्वेक्षण  &y  प्रतिशत  वही

 ४४  प्रतिशत  वही

 (५)  पाइलट  सुरंग  Yo  प्रतिशत  वही

 (६)  रोज  Ro  प्रतिशत  वही

 (७)  कंस्ट्रक्शन  कैप  के  लिये  wears  मकान  १८८  मकानों  का  निर्माण  कार्य  प्रगति  कर

 रहा है

 (5)  आपूर्ति  सुरंग  आयात  होने  वाले  सामान  के  झरा  जाने  पर

 कार्य  शुरू  किया  जायेगा

 (8)  भूमि  की  प्राप्ति  जंगल की  जिस  की  कि  वर्तेमान

 भ्र वस् था  के  कार्य  के  लिये  maar

 रविवार में  ले  ली  गई  है

 ह  go)  नालियों  के  ढांचे  को  बदलना तथा  उनका  फतेहपुर  इलाहाबाद जिलों  में

 क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  पुरा  हो  गया  है  ।

 फारूखाबाद कानपुर  गंगसी

 सहायक  पश्चिम  अलाहाबाद  ब्रांच

 तथा  गांव  सड़क  पुलों  के  ढांचे  को

 बदलने  के  कार्य  प्रगति  कर  रहे

 गा रही  माइनस  का

 निर्माण  कायें  भी  प्रगति  कर  रहा  है  ।
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 हाल  ही  में  परियोजना  के  लिए  एक  नियन्त्रण  बोर्ड  तथा  एक  परामर्शदाताओं  का

 ats  स्थापित  कर  दिये  हैं  ।  नियन्त्रण  बोर्डे  की  प्रथम  मिट्टी  १  (-G-GR  को  लखनऊ  में  हुई  थी  ।

 रूप  नारायण पुल

 ७9६.
 रा०  बनर्जी

 थी  सुबोध  हंसना
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ६  पर  रूप  नारायण  पुल  का  निर्माण  निर्धारित

 कार्यक्रम से  बहुत  पीछे  wk

 (a)  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 1  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 are

 काम  फरवरी  १९६२  में  प्रारंभ  किया  था  ale  सितम्बर  2ERY  तक  पूरा  होना  है  ।  इसके

 अनुसूची  से  पीछें  रह  जाने  का  पैदा  नहीं  होता  |

 अमरीका से  गेहूं  का  श्रायात

 PFevo.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  पी०
 रद  क

 प्रभो  मे
 रहे

 का  समात  कन
 करने  का

 प्रयत्न कर  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  अ्रमरीका  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 पी०  एल०
 Yao

 के  कितना  गेहूं  हो  चुका  है  कौर  कितना  wit

 आयात  किया  जाना  ध  है
 ?

 tara  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 प्र ०  | ह ०  नहीं  ॥

 सवाल  पदा  नहीं  होता
 |

 ¥
 मई  Rego  के  पी०  एल०

 ४८०
 करार  में  धन  की  व्यवस्था  जिससे  जून  RaRy

 में  समाप्त  वाले  चार  वर्षों  की  wafer  में  लगभग  १६०  लाख  टन  गेहूं  खरीदने के  लियें  धन

 दिये  जाने  की  अपेक्षा  की  जाती  थी  |  जुलाई  PERS  की  समाप्ति  तक  भारत  को  लगभग  KY  लाख

 टन  गेहूं  भेजी गई  है
 ।

 पंजाब में  विमान  सेवा  में

 (
 श्री  विभूति  far

 PROV?  महाराज  कुमार  विजय  आनन्द

 श्री  qo  द्०  सिंह

 कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  राज्य  सरकार  ने  राज्याभ्यंतर  विमान  सेवा  चालू  करके

 कुछ  नगरों  को  मिलाने  की  योजना  बनाई  है

 faa  ait  में
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 यदि  तो  कया  यह  सच  है  कि  उसने  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन के  फालतू

 डकोटा विमान  मांगे  हैं  ;

 यदि  तो  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 क्या  किसी  wer  राज्य  सरकार  ने  ऐसी  योजना  बनाने  का  इरादा  किया

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भगवती  )  जी  हां  ।

 पंजाब  सरकार  ने  ७५  हैरन  या  के  बारे  में  इंडियन

 लाइन्स  कारपोरेशन  से  पुछताछ  की  है  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  के  पास  तुरन्त  बिक्री  के  लिये  कोई

 फालतू  डकोटा  नहीं  ।  हैरनों  को  बेचने  के  प्रश्न  पर  बातचीत  की  जा  रही  है  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  को  पता  किसी  दूसरी  राज्य  सरकार  ने  ऐसी  योजना  नहीं

 बनाई है  ।

 खदागंज  स्टेशन पर  सकती

 श्री  भक्त  मदान

 |  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :
 FIQYR.

 J  श्री  प्०  Wo  बर्मा

 att  रघुनाथ  fag:

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  गे  वि

 क्या  यह  सच  है  कि  ३  शौर
 ४  १९६२  की  मध्य  रात्रि  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  के

 फतेहगढ़-कानपुर  क्षेत्र  के  खुदा गंज  स्टेशन  पर  लगभग  दस  सशस्त्र  डकैतों  ने  आक्रमण  किया  था

 att  वे  हजारों  रुपये  की  सम्पत्ति  कौर  नकदी  लट  कर  चम्पत  हो  गये  ;

 तो  क्या  इस  घटना  का  ब्यौरा  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जायेगा  :  अर

 उन  shat  को  गिरफ्तार  कराने  में  ate  we  दंड  दिलाने  तथा  लूटी  हुई  सम्पत्ति

 कौर नकदी  को  प्राप्त  करने  में  कहां  तक  सफलता  मिली  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  हां
 ।  ३  कौर

 ४

 Pegs  बीच  की  रात  में  लगभग  १२  बजकर  ३०  मिनट पर  १०  हथियार-बन्द  डाकुओं  के  एक

 शिरोह  ने  खुदागंज  स्टेशन  पर  धावा  बोल  दिया  कौर  उस  समय  जो  सहायक  स्टेशन  मास्टर

 प्वाइंट्समैन  ड्यूटी  पर  उनको  काबू  में  कर  लिया  |  डाकुओं  ने  सहायक  स्टेशन  मास्टर से
 स्टेशन

 की  चाबियां  छोड़कर  स्टेशन  की  ग्राम दनी  ae  दूसरी  सम्पत्ति  को  लूट  लिया  ।  उन्होंने  कुल

 १५८७  रु०  ७८  नये  पसे  की  रकम  जिसमें  से  ७०  रु०  भ्र  do  नयें  पेसे  रेलवे  की  नकद  रकम

 कौर  बाकी  ५१६  रु०  प्रौढ़  ८८  नये  पैसे  कर्मचारियों  की  निजी  रकम  थी  ।

 )  पुलिस  ने  मामला  दल  कर  लिया  है  कौर  अरब  तक  ३  भ्रांतियों  को  गिरफ्तार  भी  कर

 लिया है

 मूल  अंग्रेंजी  में
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 राजस्थान  में  क्षय  रोग  के  चिकित्

 २०७४.  श्री  :  क्या  स्वास्थ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 राजस्थान  में  इस  समय  क्षय  रोग  के  कितने  चिकित्सालय  हैं  ale  वें  कहां-कहां  स्थित

 इनमें  से  प्रत्येक  चिकित्सालय  में  कितने  रोगियों  के  रहने  की  व्यवस्था  है  ;  तौर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  में  से  प्रत्येक  चिकिसालय  के  लिये  अब  तक  कितनी  धनराशि

 अनुदान  के  रूप  में  दी  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नायर  )  .  अपेक्षित  सूचना  इस  प्रकार है
 :---

 क्रम  सख्या  भ्रस्पताल /श्रा रोग्याश्रम रोग्याश्वम  का  नाम  बिस्तरों की  संख्या

 कमा

 १.  एस०  ग्राम  बी०
 उदयपुर

 २००

 २० २.  टी ०  बी
 ०  भरतपुर

 ३.  जी०  जी०  ही०  बी०  a  बीकानेर  १२

 ४.  के०  जी०  टी०  बी
 ०  जयपुर  BRE

 ५.  मदार  य  नियम  रो ग्या श्रम  अजमेर
 क

 ३४०

 केन्द्रीय  सहायता  अस्पताल-वार नहीं  दी  जाती  ।  प्रत्येक  अ्रस्पताल  के  बारे  में  आंकड़े

 उपलब्ध नहीं  हैं  ।  जहां  तक  मदार  यूनियन  का  सम्बन्ध  इस  संस्था

 को गत  १२  वर्षों  में  लगभग  १,७४,४००  रुपये  के  कुल  अनुदान  दिये  गये  ।

 अगरतला-बीलोनी  श्रगरतल  के  ऊपर  पुल  का

 1२०७५.  श्री  वीरेन  दत्त  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिपुरा  के  प्रगरतल्ला-वलोनिया सड़क  पर  से  गुजरने  वाली  नदियों  के  ऊपर  पुल

 बनाने  की  कोई  प्रस्थापना है  ;

 यदि  तो  किन  स्थानों  पर
 य

 पुल  बनाए  जायेंग  तथा  कितनी  अवधि  में  इनके  पूर्ण  हो
 जाने  की  की  जाती  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  हां  ।

 बिसालगढ़  के  समीप  कुतिया  नदो  के  ऊपर  पुल  PERRHR  में  पुरा  होने  वाला  है

 उदयपुर  के  समीप  के  ऊपर  P&gv—EY ATT a aaa में  पुरा  होने  वाला  है  ।  बलोनिया के  समीप  मुहलिक  नदी

 के  ऊपर  पुल  को  १९६५-६६  में  करने  का  विचार  है  श्रौरः  वह  चौथी  प्रंचवर्षीय  योजना

 में  पूरा  होगा  ।

 उड़ीसा  में  तीसरा  मेडिकल  कालज

 1२०७६.  श्री  इलाका  :  स्वास्थ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  तीसर  कालेज  की  स्थापना  के  लिये  केन्द्र  से

 कोई  सहायता  मांगी  हे  ;
 a

 wast  में



 €  2oa8  लिखित  उत्तर  REE

 यदि  at  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किस  रूप  में  सहायता  दी  गई  है  या  देने  का
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  gaat  :  हां  ।  मेडीकल  कालेजों  की

 स्थापना/विस्तार  की  योजना  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्र  को  सहायता  प्राप्त  योजनाकारों  में

 शामिल की  गई  है  ।  यो  गीत  प्रक्रिया के  केन्द्रीय  सहायता  योजनाओं  के  विशेष  वर्गों  या  श्रे णियों

 के  लिये  दी  जाती  है  न  कि  किसी  whet  योजना  के  लिये  इस  रूप  में  ।  यह  सब  राज्य  योजना  की

 नागों  श्र  केन्द्र  द्वारा  चलाई  गई  सब  योजनाओं  के  लिय  राज्य  सरकार  के  वित्त  विभाग  द्वारा  बताये

 गय  व्यय  के  आंकड़ों  के  पर  दी  जाती  कौर  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  प्रत्येक  वर्ग  के  लिये

 वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  किये  गये  ardor  था  योजना  झ्रायोग  द्वारा  अनुमोदित  परिव्यय
 के  अनुसार ॥

 अवस्था  में  एक  एक  योजना  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  सवाल  नहीं  उठती  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  रामपुर  पर  सतलुज  के  ऊपर  पुल

 1२०७७.
 श्री  वीरभद्र  fag:

 ललित

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सही  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  रामपुर  पर  सतलुज  नदी  के  ऊपर  पुल  की  मरम्मत

 की  तत्काल  प्रा वश्य कता है  ;

 यदि  तो  क्या  इसकी  मरम्मत  करने  के  लिये  कोई  कार्रवाई  की  गई  है  या  करने  का

 है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 :

 रामपुर  का

 स्स्पेंदा पुल जो पुल  जो
 खच्चरों  के  यातायात  की  आवश्यकता  को

 पूरा  करता  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  के

 नियंत्रणाधीन है  ।  उस  प्रशासन  ने  बताया  है  कि  पुल  को  किसी  बड़ी  मरम्मत  की  जरूरत  नहीं  हैं  ।

 तथापि
 कुछ  छोटी  मरम्मत  करनी  walt  कुछ  तखतों  को  बदलना  कौर  रस्सों  को  बांधना

 |

 श्रावस्ती  जिन पर  ५०००  रुपये  लागत  का  अनुमान  हिमाचल  प्रदेश

 प्रशासन  ने  हाथ  में  ली  लगभग  तीन  महीनों  में  उनके  पूर्ण  हो  जाने  की  प्यारा  की  जाती  है  ।

 नारियल  के  वृक्षों  का  पु ना रोपण

 1२०७८.  श्री  नल्ला कोया  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  नवीन  वृक्षारोपण  आरम्भ  करने  के  लिये  नारियल  के  वक्षों  का  पुनारोपण  करने  के

 लिय  ऋण  देने  की  कोई  योजना  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  पौर  (a).

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण

 मी  गई
 है  ।

 1802  (Ai)  1.50--3.
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 लिखित  दीवार  र्र् ३१

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  स्टेशनों  पर  लोहा  में  कनीज़  वयस्क  के  लिये  वैगनों  की  मांग

 1२०७८.  श्री
 सुरेद्र  नाथ  द्विवेदी  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६१-६२  शौर  FERR—KB  में  अब  तक  दक्षिण-पुर्व  रेलवे  के  बानसपानी  स्टेशन  पर

 लोहा  मेंगनीज  के  लिए  कितने  इंडेंट  मना  किये  गये  थे  ;

 )  बानसपानी  कौर  बाराजमादा  के  प्राय  सैक्शन ों  पर  प्रति  दिन  कितने  इंडेंट  प्राप्त  होते

 हैं  ;  भ्रौर

 बाराजामदा  स्टेशन  को  १६६१-६२  तथा  १९६२-६३  में  अबतक  इस्पात  मिल

 सम्भरण  के  लिये  कितने  वैगन  नियत  किये  गये  ;  ah  तत्समान  wale  में  बानसपानी  स्टेशन  को

 कितने  वैगन  दिये  गये  तथा  उस  अ्रन्तर  के  कारण  क्या  हैं
 ?

 मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  Fo  :  किसी  इंडेंट  को  मना  नहीं

 किया  जाता

 (a) )  इस  mates  बानसपानी  झर  बाराजामदा  में  दिये  गये  दैनिक  श्रौसत  इंडेंट  इस  प्रकार

 ं

 १  ६१-६२  ३८६

 PERR—-FF  fas  ener  ae)  PEA)

 बाराजामदा  se  बानसपानी  स्टेशनों  पर  दिये  गये  afte  भरे  गये  वैगनों  की  सख्या

 और  लोहा  नियन्त्रक  इस्पात  संयंत्रों रेलवे  के  के  साथ  बनायें  गये

 क्रम  के  परन  सार  है  ।  बराजामदा  कौर  बानसपानी  स्टेशनों  को  इस  अवधि  के  भ्रमर  इस्पात  मिल

 स्रम्भरण  के  लिये  इस  प्रकार  aaa  नियत  किय  गये  हैं

 नारा जान दां  बाॉनसपॉनी

 PER M—KR  ५२,१०१  LV, VoX

 RERR—-HP  (२०  तक  )  १६,२०५  ae 4 े
 ~

 कोयना  परियोजना

 1२०८०.  श्री  सोनवानी  :  क्या  सिवाय  शर  fay  मन्त्रों  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  कोयना  परियोजना  से  तीसरी  योजना  शारवती  में  महाराष्ट्र  राज्य  के  शोलापुर  जिले

 के  ग्राम्य  एवं  नगरीय  क्षेत्रों  को  बिजली  दी  जाएगी  ।

 )  क्या  कोयना  परियोजना  से  बिजली  का  सम्भरण  प्रक्रियानुसार  होगा  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  स्थानों  को  बिजली  कब  तक  दे
 दी

 जाएगी
 ?

 सिचाई  site  विद्या  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  (7)  सूचना

 राष्ट्र  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  प्लोर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उड़ीसा  में  सड़कों  ate  पुलों  का  निर्माण

 TRS  श्री  इलाका  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  geuc a से  १९६२  तक  की  अवधि  में  उड़ीसा  में  पुलों  शर  सड़कों

 के  निर्माण  के  लिए  कितनी  राशि  मंजूर  की  है  ;

 पाल  अंग्रेजी  में
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 उड़ीसा  सरकार  ने  उपरोक्त  अवधि  में  राज्य  में  संचार  साधनों  को  उन्नत  करने  के  लिए

 कितनी  राशि  मांगी  है  ;  ak

 उड़ीसा  सरकार  की  प्रार्थना  पर  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है
 ?

 तथा  प्रचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  से

 अपेक्षित  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 geXS  से  ERR  तक  राज्य  सर  बा  डा  रा  मंत्रालय  द्वारा  किया

 राष्ट्रीय  राजपथ  अवघि  में  मंत्रालय  मांगी  गई  राशि  गया  अन्तिम  श्रावण

 की  लागत

 रुपयों  में  )

 ३२३.  €५७  २०९  Lo  2o®_  Vo

 धिक  या

 राज्य  महत्व  वाली

 राज्य  सड़क  IG. 8a  1७०  ,  ०  २  ६५,  ९६

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  ce 4  ५६  RR. 3G  पट  डे १

 लाा  ae  can  arenceaecatans mae:

 E99.  ७४  5.55  49.  RY

 DY A

 मिनिकाय  शर  श्रमीनदीव  द्वीपों  सें  फाइलेरियाई  की  रोकथाम

 1२०८२
 at  रवीन्द्र  वर्मा

 श्री  नल्ला  कोया  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  मिनिकाय  site  झमीनदीव  द्वीपों  में  फाइ  लेरिया  नियंत्रण  काय
 -

 क्रम  की  प्रगति  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  हैँ  ;

 क्या  इस  कार्यक्रम  से  इन  द्वीपों  में  फाइलेरिया  के  मामले  में  कमी  हुई  है  ;

 इन  द्वीपों  में  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कौन-कौन सी  परियोजनायें  चलाई  जा

 रही  हैं
 ?

 fears  मंत्री  gait
 :

 मिनिकाय  कौर  शभ्रमीनदीव

 drat  का  प्रारम्भिक  फा इल् नरिया  सर्वेक्षण  दिसम्बर  १९४४ wit  फरवरी  SEXY  के  ब्रीच  मद्रास

 सरकार  ara  किया  गया  था  ।  किस  द्वीप  को  छोड़  कर  इन  द्वीपों  का  सर्वेक्षण  अप्रैल
 faa

 में  विस्तारपूर्वक  भारत
 की

 मलरिया  संस्था  द्वारा  भेजे  गये  एक  दल  के  द्वारा  किया  गया  था  ।  फेल रिया

 नि  यं
 ऋण  कार्यक्रम  की  प्रगति

 क

 कही  अभा  सतनी  सा  रवा  लिस  a
 भारत

 की
 मलेरिया

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 संस्था  फाइलेरिया
 रोग

 की  समस्या  की  वर्तमान  स्थिति  का  वहीं  पर  जाकर  श्रीपत
 करने

 के
 लिये

 उन  द्वीपों  कों  एक  दल  भेजने  का  विचार  करती  १९६२  में  दल  की  वहां

 जाने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  फाइलेरियाई  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  एक  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम

 इन  द्वीपों  में  PEYE-Fo  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  ।  इन  दीपों  में  किये  गये  नियंत्रण  सम्बन्धी

 उपायों  के  परिणामों  का  अनुमान  इतना  जल्दी  नहीं  लगाया  जा  क्योंकि  कोई  ठस  परिणाम

 जानने  के  लिये  चार  या  पांच  वर्षों  तक  प्रभावी  शर  लगातार  नियंत्रण  करने  की  जरूरत  है  ।

 राष्ट्रीय  फाइलेरियाई  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  eas  इस  समय  केवल  ला खाल  नाशक  कांप

 जा  रहा है  ।

 पान नियार  में  हाल्ट  स्टेशन  की  मांग

 1२०८३.  शनी  दी०  चल  फार्मा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  तथ्य  है  कि  गुरदासपुर जिला  में  पानीदार में  एक  हाल्ट  स्टेशन

 बनाने की  चिरकाल से  मांग  हो  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  निगम  किया  गया  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  वें०  राम स्वामी )  जी  हां

 प्रस्ताव की  जांच  की  गई  है  कौर  पर्थाप्त  प्रामीत्य  न  होते  के  कारण  स्वीकार  नहीं  किया

 मया  |

 तोसरी  श्रेणी  क  डिब्बों  म  पंपों  की  व्यवस्था

 1२०८  शी  दो०  चं०  शर्मा  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  कौर  पठानकोट  के  बीच  बड़ी  लाइन  पर  चलने  वाली  तीसरी  श्रेणी  के  कितने

 डिब्बों  में  तक  पंखे  नहीं  लगाये  गये  हैं  ;

 उनमें  पंखे  लगाने  में  कितना  समय
 लग

 जाएगा
 ?

 परले  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  at) :  दिल्‍ली atk
 पठानकोट

 के  बीच
 लने  वाली  तीसरी  श्रेणी  के  सब  डिब्बों  में  पंखों  लगे  हुए  हैं  ।  कभी  कभी  मरम्मत ों  प्राणी

 |
 के  कारण  कुछ  कमी  हो  जाती  है  ate  यथा  शीघ्र  लंबे  लगा  दिये  जाते  हैं

 ।

 सवाल  नहीं  उठता  ॥

 क्षेत्रीय  सहायक  friars

 श्री  धन  क्क्०  गोपालन
 २०८५

 श्री  प०  कुन्दन

 क्या  सामुदायिक  पंचायती राज  कौर  सहकार  मंत्री  २०  PEER  के  म्रवारोफ्ति

 प्रश्न  संख्या  ३६१६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 १६६०  पौर  CEQ  में  क्षेत्रीय  सहायक  प्रशिक्षुओं  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्च
 की

 गई  है
 ;

 ani

 मूल  ati
 में

 *Field  Assistant  Apprentices.
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 इसके  लिये  यात्रा भत्ता  और  अन्य  भत्तों  के  तौर  पर  कितनी  fa  खर्च  की  गई

 क्या  राज्य  सरकारों को  लिखे  गये  पत्रों  के  प्रत्युत्तर  राज्य  सरकार  ने
 किसी  भ्रभ्यर्थी

 को  नियुक्ति दी  है

 क्या  क्षेत्रीय सहायक  प्रशिक्षुझ्नों  को  नियुक्त  करने  के  प्रश्न  पर  पंचायती राज

 सहकार  मंत्रियों  की  बैठक  में  चर्चा  की  गई  थी  ?

 payee  पंचायती  राज  तरो  सुधार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इपामघर

 &
 द्  दश  ३४७३३  रुपये  ४२  नये  पसे

 ६१-६२  ३९४१३  रुपय  १०  पसे

 १९६०-६१  १७१८७  रुपये  ६०  नये  पेसे

 CERIN  १५४२५  रुपये  ४२  नये  पेसे

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ate  कसा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 जी  नही ं।

 परिवार  नियोजन

 1२०८६.  श्री  मानवेन्द्र  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वंध्यकरण  के  कार्य  के  लिये  तीसरी  योजना  में  अरत  तक  देश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 विशेषकर  कोई  चलता  फिरता  झ्षधालय  स्थापित  किया  गया  है  bi

 (a)  तो
 वंध्यकरण  के  लिये  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लोगों  को

 ae
 क्या  प्रोत्साहन  प्रौर

 सुविधाएं प्रदान  की  गई  हैं  ;  कौर

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विशेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  से  कितने  व्यक्तियों  ने

 करण  के  लिये  भ्र पने  आपको  औसतन  पेश  किया  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  अपेक्षित  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 मद्रास  राज्य  में  जल  संभरण  योजना

 1२०८७.  श्री  Ho  उठ  स्वास्थ्य  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  जल  संभरण  तथा  स्वच्छता  कार्यक्रम के  अन्तर्गत  वर्ष  १९६०-६१  तथा

 १९६१-६२  में  मद्रास  राज्य  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  mien  सहायता  दी  ;

 इनमें से  प्रत्येक  वर्ष  कितना  धन  व्यय  gar
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नायर )  वर्ष  १६४८-५९ से  विद्यमान  प्रक्रिया के

 अनुसार  राज्यों  को  योजनाओं  के  बड़े  बड़े  वर्गों  या  श्रेणियों  के  लिए  सामरिक-राशि  दी  जाती  है  ।

 प्रत्येक  योजना  के  लिए  धन  नहीं  दिया  जाता  ।  इस  राष्ट्रीय  जल  संभरण  तथा  स्वच्छता  प्रोग्राम

 के
 लिए

 विशिष्ट  सहायता  भ्रनुदान  देने  का  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 राज्य  सरकारों  से  जानकारी  मांगी  गई  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  |

 मल  अंग्रेजी  में



 Rov  लिखित  उत्तर  दाक्रवार  २१  अगस्त  १९० रे

 भवनेइवर  में  कृषि  विश्वविद्यालय

 1२०८८  श्री  इलाका  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भुवनेश्वर  में  कृषि  विश्वविद्यालय बनाने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को

 कितनी  वित्तीय  तथा  तकनीकी  सहायता  दी  गई  ;  ्र

 इस  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  की  मूल  मांग  कितनी  थी  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 राम  सुलग  :

 तथा

 वित्तीय  राज्य  ने  इसके  लिए  २५  लाख  रुपये  की  मांग  की  परन्तु  तक  कोई

 दान  नहीं  दिया  गया  ह  |

 तकनीकी  :  कृषि  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  सम्बन्धी  विधान  बनाने  के  लिए  राज्यों  की

 सहायता करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  को  थी  श्र  उसने  राज्य

 सरकार  की
 सहायता

 की  |  उन्होंने  कुछ  अमरीकी  विशेषज्ञों  की  सेवायें  मांगी gare  ag  प्रार्थना

 विचाराधीन है

 उडीसा  में  सिचाई  की  मध्यम  परियोजना

 1९०६०  लोक  व्या  रचाई  ay  दलित  स्त्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे  कि

 FAT  PEXE-Fo  १६६०-६१  झ्र ौर  १९६१-६२  में  उड़ीसा हो  मध्यम  सिंचाई

 के  लिए  waar  तथा  ऋण  के  रुप  में  कोई  धन  राशि  दी  गई  है  ;

 यदि  ता  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 कौर  a सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  लगे झान

 PEYE-Ko,  PEK O-F2  aX  १€६  १-६२  में  विविध  frat कास  योजनाकारों के  व्यय  की  पूति  करने

 के  जिनमें  सिंचाई  की  मध्यम  परियोजनाओं  भी  शामिल  उड़ीसा  सरकार  को  निम्न  ऋण  दिये

 गये

 aq ह  ऋण

 REXE-QO  SRR

 €  RO-G2  ४२२  े

 PERQ-ER  SIR.RE

 रायंगांडा  तथा  जेमादीपेटा  स्टेशनों  बीच  हाल्ट  स्टेशन

 1२०९१.  श्री  इलाका  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  रायगाडा  ate  . जेमादीपेटा  स्टेशनों

 के  डाल  एग  हत्या  सयाने  का  ee
 शर

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 €  १८८४  लिखित  उत्तर  र५  ०३

 यदि  तो  इसके कब  बनने  की

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  वें०  :  तथा .
 राय गाड़ा  कौर

 जेमादीपेटा स्टेशनों  के  बीच  एक  क्रासिंग  स्टेशन  का  निर्माण  कार्य  हो  रहा  है  संभावना  है  कि

 बह  १९६२  में  पूरा  जायगा  ।

 उड़ीसा  में  बिजली

 1२०९२.  श्री  उलाका : क्या सिचाई क्या  सिचाई  कौर
 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 उड़ीसा  में  जब  तक  स्थापित  हुई  तापीय  तथा  जल  विद्युत  परियोजनाओं  की  श्रषिष्ठापित द्

 क्षमता  कितनी

 उड़ीसा  में  प्रति  व्यक्ति  कितनी  बिजली  का  उपभोग  होता  हैं  कौर  भारत  में  प्रति  व्यक्ति

 बिजली  का  कितना  उपभोग  होता

 उड़ीसा  में  बिजली  की  कितनी  जल  तथा  तापीय  परियोजनाओं  कार्यान्वित  हो  रही  हैं

 और  उनके  चाल  होने  के  समय  का  ध्यान  रख  कर  उत्तरी  अलग  err  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी

 होगी  ?

 ~
 धौर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 wr  :  वर्तमान  प्रतिष्ठापित

 क्षमताਂ  निम्न  है  :--

 wet  95,.& qa मेगावाट

 तापीय  १३.३.  मेगावाट

 ree

 योग  २३२.२.  मेगावाट

 er

 2 B-R-KR  को  प्रति  व्यक्ति  अस्थायी  उपयोग  निम्न  था  :--

 ४३.७  किलोवाट  घंटा

 अ्रखिल  भारतीय  VR °  किलोवाट  घंटा

 जल  :

 हीरा कुद  बांध  परियोजना  र  अवस्था

 कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  १४७  मेगावाट

 चालू हो  चुके  हैं  |  ६१.४  मेगावाट

 १६६२-६३  के  बाकी  मास  में  चालू  होने  की

 है  SX.Y¥ Wate ५  मेगावाट

 PEQKL-GY  ६०  मेगावाट

 PERU-GE  १८०  मेगावाट

 |  ग्रेजी  में



 BYR  लिखित  उत्तर  ४१.  PRX रें

 उड़ीसा  में  डाक  व  तार  कार्यालय

 1२०६३.  इलाका
 :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उड़ीसा  में  कितने  डाक  तार  घर  कौर  टेलीफोन
 धर  खोले  गये  ak

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  ऐसे  कितने  कार्यालय  खोले  जायेंगे  ?

 coe  | 97  भराली नन तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  |  |  भगवत  )  :

 डाक  घर  क  १,६१७

 १५२

 Los

 डाक  ,  १२०

 तार  घर  o  प्प्छ

 र्व  जनक  टेलीफोन

 न  A  डाक  तथा  तार  घर

 1२०६४.  श्री  उलाका  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  meer  प्रदेश  में  कितने  डाक  तार  टेलीफोन

 we  तथा  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  कौर

 तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  ares  प्रदेश  में  एसे  कितने  कार्यालय  खोलने  का  विचार  है
 :?'

 तथा  संचार
 मंत्रालय  में  उपमंत्री

 :

 डाक  घर  2, ee ४  ६

 तस्वीर  WSR

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घ्

 रशोफाोन  त् aa  Ente  रुचा  |  चेंज  ची

 डाक  घर  ५
 रे

 १

 तार  घर  २१०

 २६६  ra  टेलीफोन  Roo

 टेलीफोन  एक्सचेंज  १६०

 त्न  प्रदेश  में  हाल्ट  बानों  को  फ्लैग  स्टीवन  बनाना

 FRR.  श्री  इलाका
 :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-पूवे  रेलवे  के  नरसीपुरम्‌  और  मद्रास  हाल्ट  स्टेशनों  प्रदेश )

 को  स्टेशन  बनाने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  उनके  कब  बदलने  की  oar;
 शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 (  ah  २५०७० १८८  4  |  व  )

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  ao
 :  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 नरसीपुरम्‌  ate  मराडम  हाल्ट  स्टेशनों
 को

 फ्लैग  स्टेशन  बनाने  के  प्रदान  पर

 किया  गया  था  परन्तु  पर्याप्त  औचित्य  न  होने  के  कारण  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका

 कानपुर-बांदा  सेक्शन  में  देव सो रा  गांव  में  फ्लैग  स्टेशन

 म०  ato

 |
 श्री स०  सामन्त :

 २०९६.  4
 सन्  कु०

 सुबोध  हंसना
 ।

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  रेलवे  के  कानपुर-बांदा  सैक्शन  में  देव्सोरा  ग्राम  के  समीप  जो  यमुना पुल  के  पास  '

 एक  फ्लैग  स्टेशन  खोलने  की  स्वीकृति  दी  गई  थो  उसके  खुलने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 क्या इस  सम्बन्ध  में  स्थानीय  लोगों  की  six  से  स्टेशन  चलाने  के  उचित  श्रीनिवासन

 प्राप्त  हो  चुके  हैं  कौर  Brag  धनराशि  जमा  कर  दी  गई

 जो  कार्यवाही  होना  शेष  हें  उसमें  देर  किसकी  कौर  से  है  कौर  वह  फ्लैग  स्टेशन  कब

 तक  खुल  जावेगा  ?

 रेलवे  भंसाली  में  उपमंत्री  सें०  वब०  :  (7)  कानपुर-बांदा

 सैक्शन  पर  यमुना  साउथ  प्रयोग  हमीरपुर  रोड  स्टेशनों  के  बीच  देवसोरा  में  ठेकेदार  द्वारा  चालित

 हाल्ट  खोलने  का  काम  पहले  नहीं  शुरू  किया  जा  सका  क्योंकि  इससे  महत्वपूर्ण  कामों  को

 प्रथमता देनी  पड़ी  ।  फिर  भी  चालू  वित्तीय  ag  में  इस  काम  को  पूरा  करने  की  व्यवस्था  की

 जा  रही है  ।

 जी  नहीं  ।

 माल  यातायात

 ब०  Fo  दास

 |

 1२०९७. * |  ह
 श्री  सुबोध

 स०  Wo  सामन्त

 म०  ला०  द्विवेदी
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  के  महीनों  में  रेलवे  में  माल  यातायात  की  मात्रा  में  कोई  सुधार  कियाः

 जा  सका

 यदि  at,  तो  परिणाम  प्राप्ति  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 ता
 दस

 दाप  प्रति

 हन

 ata
 माल  यातायात  के  व्यय  में  कोई  पड़ा  है

 ?

 अंग्रेजी
 में



 RYos  लिखित  उत्तर  दक्कवार, चय  ३१  PERN

 रेलवे  मंत्रालय  म  उपमंत्री  सें०  चक-  :  हां
 ।  रेलों  ने  पिछले

 महीनों  में  अधिक माल यातायात माल  यातायात  किया  है  ।

 प्राणी  की  व्यवस्था  के  उनका  अधिक  प्रयोग  करने  का

 प्रयास किया  गया  है  ।

 यह  जानकारी  वर्ष  में  एक  बार  एकत्रित  की  जाती  है  कौर  इस  कारण  wa  यह  विदित

 नहीं  है  कि  पिछले  महीनों  में  प्रति  टन  मील  व्यय  में  कुछ  परिवर्तन  gar  है  या  नहीं  ।

 सिगनल  तथा  दूर-संचार-सामयिक कर्मचारियों  की

 1२०९८.  श्री प्रण  Fo  क्‍या प्रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  हावड़ा-मुगलसराय  खड़गपुर-रुकेगा  सेक्शन  श्रासनसोल-दुर्गापुर

 सेक्शन  का  विद्युतीकरण  कब  समाप्त  हो

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  की  इच्छा  कि  कार्य  के  पूरे  होने  पर  उपरोक्त  पेंशनों

 में  काम  करने  वाले  सिंगनल  तथा  दूर-संचार-श्राकस्मिक  कर्मचारियों  की  छंटनी  कर  दी  जाये  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  कर्मचारियों  को  कोई  वैकल्पिक रोजगार

 क्या  यह  सच  है  कि  दल  ६  केबिन  मुगलसराय  से  इलाहाबाद

 at दल  €  तथा  १०  के  विद्युतीकरण  के  कायें  के  लिए  aa  कर्मचारी

 भर्ती  किये  जा  रहे  ak

 (=)
 यदि  तो  सेक्टरों  से  छंटनी  किये  गये  सामयिक  कर्मचारियों  जहां  कार्यों  पूरा  हो

 चुका  प्राथमिकता दी  जायेगी  ?

 रेलवे  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  सें०  [- (० |
 से  एक  विवरण

 संलग्न है  ।

 विवरण

 (*)  हावड़ा-वन्देल-बुर्दवान  (Tea ~~  सेक्शन  का  ३०००  डी  ०सी०  प्रणाली  के

 करण  हो  चुका  है  |  दुर्गापुर-प्रासनसोल-मुगलस राय  सेक्शन
 का  भी  २५  के ०  वी०  wo  सी ०  प्रणाली

 से  विद्युतीकरण हो  चुका  है
 ।  बाकी  लाइन  का  बुर्दवान-दुर्गापुर का  विद्युतीकरण

 १९६४  तक  पुरा  होने  की  है  |

 खड़गपुर-रुकेगा  सेक्शन  की  टाटानगर-रूरकेला  लाइन  का  विद्युतीकरण  हो  चुका  है  कौर

 आशा  है  कि  खड़गपुर  टाटानगर  की  बाकी  लाइन  का  विद्युतीकरण  बर्ष  १९६२  के  तक  पुरा  हो

 जायेगा  ।

 are  सिगनल  कौर  दूर-संचार  शाखा  द्वारा  रखे  गये  उच्च  कोटि  के  प्रवीण  सामयिक

 साधारणतया  छंटनी  नहीं  किये  जाते  ।  कार्य  की  श्रावश्यकतानुसार  उनकी  बदली  एक  स्थान

 से  दूसरे  स्थान  को  कर  दी  जाती  है  ।  प्रत्येक  से  शान में  कार्य  पूरा  होने  पर  श्रप्रवोण  कर्मचारियों  की

 जो  पास  के  गांवों  से  स्थानीय  आघार  पर  रखे  जाते  समाप्त  कर  दी  जाती  हैं  ।  फिर  जो

 लोग  प्रदेश  में  जाने  के  लिये  तैयार होते  हैं  उन्हें  यथासम्भव  अन्य  स्थानों  पर  रोजगार  दे  दिया

 जाता है  ।  परियोजनाओं  पर  सामयिक  मजदूरों  के  साथ  कार्य  करने  की  यही  प्रक्रिया  है  ।
 re

 अंग्रेजी
 में



 &  १८८४  )  लिखित  उत्तर  Wek

 तथा  मुगलसराय-इलाहाबाद  सेक्शन  शर  सियालदह  डिवीजन  के  विद्युतीकरण

 के  लिये  प्रवीण  site  उच्चकोटि  के  प्रवीण  कर्मचारी  रखे  जाते  हैं  ।  परन्तु  यह  काम  पूरे  हो

 चूके  संगठनों  से  एसे  कर्मचारियों  की  बदली  करके  भरे  गये  पदों  के  बाद  किया  जाता  है
 ।

 fern  कर्मचारियों  को  स्थानीय  आधार  पर  रखा  जाता  है  परन्तु  पूरे  हो  चुके  से  जशनों
 से

 कार्य

 धारियों  को  प्राथमिकता दी  जाती  है

 कलकत्ता  के  बन्दरगाह  कर्मचारियों  की  सांकेतिक  हड़ताल

 श्री  ना०  यां

 श्री  सुबोध  हंसना

 reed  श्री  स०  Wo  सामन्त

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  के  बन्दरगाह  कमंचारियों  ने  २०  982 Hl TH को

 fon  हड़ताल की  थी

 )  यदि  तो  इस  हड़ताल  का  क्या  कारण  था

 क्या  हड़ताल  का  पिछली  सामुदायिक  हड़ताल  से  कोई  सम्बन्ध  था

 इससे  बन्दरगाह  पर  माल  चढ़ाने  व  उतारने  में  कमी  हुई  ;  कौर

 यदि  तो  उस  दिन  स्थिति  का  कसे  सामना  किया
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  २०

 १९६२  को  १०  से  १८बजे  तक  कलकत्ता  बन्दरगाह  के  सामुद्रिक  कर्मचारियों  में  से

 कुछ  ने  शौकीन  हड़ताल
 की

 जहाजों  में  माल  चढ़ाने  व  उतारने  पर  कोई  प्रभाव

 झड़ा  |  फिर  जहाजों  का  श्राना
 व

 जाना  प्रभावित  हुआ  जिसके  परिणामस्वरूप  पांच  जहाजों  को

 aa  व  जाने  में  देर  हो  गई  ।

 मजदूरों  या  उनके  संघों  ने  हड़ताल  की  कभी  कोई  नियमोचित  सुचना  नहीं  दी  ।  फिर  विचार

 है  कि  कलकत्ता  बन्दरगाह  श्रमिक  संघ  ने  हड़ताल  का  प्रायोजक  किया  था  जोकि  एक  मान्यता  प्राप्त

 संघ  है  ।  यह  हड़ताल  रात्रि-किये  करने  के  लिये  महत्व  की  मजदूरों  की  मांग  के  समर्थन  में  की  गई  थी
 ।

 ma  के  भाग  में  उल्लेख  यदि  उल्लेख  झ्रन्तिम  हड़ताल  में  १९६२ में  हुगली  पोत

 चालकों  के  कार्य  बन्द  करने  का  है  तो  २०  १९६२  की  शौकीन  हड़ताल  का  इससे  कोई  सम्बन्ध

 रात्रि  काम  के  लिये  बन्दरगाह  मजदूरों  को  महत्व  देने  के  प्रश्न  पर  सरकार  का  ७  भ्रमित

 FERRE  को  लोक-सभा  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १०६  के  दिये  गये  उत्तर  में  बताया  गया  है  |

 औद्योगिक  उत्पादन

 २१००.  श्री  |“ हूँ *  ला०  देवेरी  व्या  सिचाई ale  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 औद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  में  बिजली  की  कमी  की  जो  बाधा  पड़  रही  है  वह  कब  तक  दूर  हो  जाने  की

 श्राशा है तथा है  तथा  इसके  लिये  सरकार  ने  पिछले  ६  महीनों  में  कया  प्रयत्न  किया

 मूल  wast  में
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 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्री  अलगेशन  )  :  विदेशी  मुद्रा  की
 कठिनाइयों

 a
 कुछ  बड़ी  परियोजनाओं  के  पूरा  न  होने  की  वजह  से  द्वितीय  योजना  के  लक्ष्यों  की  पूर्ति  में  कर्म

 के  परिणामस्वरूप  ही  देश  में  वर्तमान  बिजली  क  कमी  ह  ।  तटीय  योजना  की  स्कीमों  को  शीघ्रता

 से  कार्यान्वित  करके  विद्युत  की  कमी  को  कम  करने  के  लिये  कदम  उठाए  जा  रहे  केन्द्रीय  सरकार

 के  तीन  उच्च  स्तरीय  भ्र धि कारियों  की  एक  टीम  नेशन  दिक्कतों  का  पता  लगाने के  लिये  जिनके

 कारण  परियोजनाओं  के  निर्माण  कार्य  की  प्रगति  में  रुकावट  पड़  रही  सब  राज्यों  का  दौरा  किया
 |

 इस  टीम  द्वारा  बताई  गई  दिक्कतों  को  हटाने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  समय  समय  पर

 परियोजनाओं की  प्रगति  को  देखने  के  प्लांट  तथा  साज  सामान  के  के  लियें  विदेशी  मुद्रा

 को  जल्दी  दिलाने  के  लिये  ak  झायात  पत्रों  को  जल्दी  हासिल  करने  के  लिये  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत

 आयोग में  एक  कन |  बनाया  गया  है  कौर  मन्त्रालय  में  भी  एक  उच्चस्तरीय  पूर्णकालिक  अधिकारी

 की  नियुक्ति की  जा  रही  हं  ।  योजनाओं  को  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिये  स्टील  इत्यादि

 की  मांगों  को  पुरा  करने  की  तरफ  भी  विद्वेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 तृतीय  योजना  की  लगभग  सब  परियोजनायें  विविध  विदेशी  सहायताश्रों  से  सम्बद्ध  की  जा

 चकी हैं  ।  निरवलम्ब  क्षेत्रीय  भागों  को  पुरा  करने  के  लिये  कुछ  शहरों  स्कीमों  की  जो  कि  तृतीय

 योजना  में  सम्मिलित  हुई  स्कीमों  के  अतिरिक्त  दे  दी  हैं  ।  ये  स्कीमें प्रकार  हैं
 :--

 (१)  गेस  टरबाइन  प्लाण्ट्स

 शिष्य  प्रदेश  के  लिये  २  १०  एम  डब्ल्यु

 मैसूर के  लिये  RX  १०  एम  डब्ल्यू

 (२)  दुर्गापुर  पावर  स्टेशन  का  विस्तार  (afeaatt  बंगाल
 ७५

 एम  डब्ल्यू

 (३)
 बिरौनी

 पावर  स्टेशन  का  विस्तार  So एम  डब्ल्यू

 (४)  बंगाल  के  लिये  पैकेज  प्लांट्स
 द्ल्( १ RX  एम०  डब्ल्यू

 इन  कदमों  का  नतीजा  यह  होगा  कि  तृतीय  योजना  safer  में  बिजली  की  बढ़ती  हुई  मांग

 धरा  करने  के  लिये  ग्रसित  उत्पादक  धारित  उपलब्ध  होगी  ।

 वि  में  यावल  को  कमी

 1२१०१.  भी  मे०
 क०  कुमारन  :  त्या

 खाद्य
 तथा  कृषि

 मन्त्री
 यह

 बताने
 की  कपा  करने कि

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  इस  वर्ष  पहिले  वर्षा
 न

 होने  के
 कारण

 केरल  में  चावल  की

 स्थानीय  पैदावार  बहुत  कम  हुई  है  ;

 यदि  तो  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने

 तथा  मंत्रालय  में  उपमंत्री (  श्री  श्र०  म०  :  कौर  मई के

 अन्त  तक  केरल  में  भारी  वर्षा  हुई  थी  ।  जून  में  कम  वर्षा  हुई  लेकिन  फिर  जुलाई  से  भारी  वर्षा  हुई
 ।

 sit  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  केरल  में  चावल  की  झ्र गली  फसल  कैसी  होगी
 ।

 यह  राज्य  दक्षिण

 चावल  खण्ड  शामिल  है  शर  मद्रास  तथा  प्रान्तर  प्रदेश  का  अतिरेक  सदैव  उपलब्ध  रहता  है  ।  भारत

 ———_—_—
 सरकार  भी  केरल  की  आवश्यकता  पूर्ति

 के  लिये  wate  माता  में  चावल  ratty  से
 देगी ।
 sr,

 मूल  अंग्रेजी  में
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 त्रिपुरा  का  रक्षित  वन

 1२१०२. श्री  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि
 :

 क्या  सरकार  को  त्रिपुरा  में  खवाई  में  नार्थ  चन्द्र घाट  के  लोगों  से  उनकी  बस्ती  में  वर्ष

 ERR  में  रक्षित  वन  बनाने  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन मिला  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  डा०  राम  सुभग  fag)  :  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  |

 mist  प्रदेश  में  विद्युत  जनन

 1२१०३.  श्री  कोयला  बेहया
 :  सिंचाई ate  विद्या  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 weer  क्षेत्र  की  द्वितीय  विद्युत  योजना  मैं  पहली  योजना  में  2x  9&  करोड़  रु०  की

 से  कम  करके  २१.६६  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  करने  के  क्या  कारण

 योजना  के  क्षेत्र  से  बाहर  होने  ate  उनकी  अनुमानित  लागत  के  कारण  श्रीनगर  की

 दूसरी  योजना  में  शामिल  कितनी  योजनायें  विदेशी  मुद्रा  पाने  के  लिए  ग्र पात्र  समझी

 मद्रास  कौर  महाराष्ट्र  की  दूसरी  योजना  में  सम्मिलित  कौन  कौन  सी  योजनायें

 दूसरी  योजना
 में  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने

 की  पात्र  नहीं  समझी
 गईं

 उनकी  अनुमानित  लागत

 क्या

 ग्रान्ट्स  मद्रास  आर  महाराष्ट्र  में  ma  तक  दुसरी  योजना  की  कितनी

 fay  परियोजनायें चालू  हो  गई  हैं  ?

 सिचाई  श्रीर  बिद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रलोभन )  gad  योजना

 कला  faa  सम्बन्धी  व्यय-प्राक्कलन  २१.६६  रु०
 नहीं  था  बल्कि  यह

 ३२.  ०७
 करोड़

 रु०  था

 जब  कि  पहिली  योजना  में  यह  राशि  4.0  oe  करोड़  रु०  थी
 ।

 (१)  तुंगभद्रा-नेल्लोर  जल  तापीय  विद्युत्‌  योजना
 ।  अनुमानित  लागत  REE ६

 लाख  रु०  |

 (2)  wax  सिले  रुचि  ई०  परियोजना  लागत  ८९५.  ५८

 लाख  रु० |

 (7)  केसर

 योजना  भ्र नुमा नित  Wee,  ३८
 (१)  दोस्ती  एच०  ई०

 लाख  रु०  |

 दे०  ,  ००  लाभ  रु०  ॥
 (१)  पिकारा  बांध  बिजली  घर  योजना  अनुमानित  लागत

 मूर  wast  में



 २५१२  लिखित  शुक्रवार  ३१  १८६२

 (२)  पपानसम  बांध  बिजली  घर  योजना  |  अनुमानित  लागत  82,00  लाख

 Ro

 (१)  gat  बहु प्रयोजनीय  परियोजना  ग्रनुमा।न  ति  लागत  2X,  ८५  लाख  €० ॥

 ster  प्रदेश

 (2)  मच  कुण्ड  एच  ०  ६०  परियोजना  (८०  oy  मेगावाट  )

 (2)  तुंगभद्रा  सीधा  किनारा  जल  परियोजना  ३६

 रामगुडम  तापीय  बिजली  घर  (३७.  ५  मेगावाट )

 (2)  तुंगभद्रा  सीधा  किनारा  जल  परियोजना

 ३६
 मेगावाट )

 (२)  तुंगभद्रा  बांया  किनारा  जल  केन्द्र  (१८  मेगावाट

 (2)  पेरियार  एच०  Fo  परियोजना  (१०५  मेगावाट )

 (2)  कृष्णा  एच०  ई०  परियोजना  (१८०  मेगावाट )

 (२)  मद्रास  तापीय  स्टेशन  विस्तार  अवस्था  (३०

 (१)  बलिदान  तापीय  विद्युत  केन्द्र  (2%  ५

 (२)  खपरखेडा  तापीय  च  केन्द्र  विस्तार  (३०

 (३)  पारस  तापीय  च ५  ax  (३०  मेगावाट

 (¥)  चोला
 तापीय  विद्युत्‌  स्टेशन  विस्तार  (१८

 (५)  ट्राम्बें  तापीय  विद्युत्‌  केन्द्र  (१८७.५

 (६)  कोयना  जल  विद्युत्‌  परियोजना  (६०  अवस्था--  का

 प्रथम  सेट

 श्रीसेलम जल  faa  योजना

 श्री  कोयला

 श्रीमती  लक्ष्मी  कान्त  झा 1२१०४

 | At fo Mayer Te इ०  मधुसूदन  राव

 क्या  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तीसरी  योजना  में  सम्मिलित  श्रीसेलम  जल  विद्युत्‌  योजना  को  राज्य  सरकार  ने

 केद्रीय  सरकार  को  कब  भेजा a  ननशणणण  प एाएयथएयनाएाटाटरनटणणा

 fast  प्रंग्रेजी  में



 Be

 BS

 &  ay
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 भ
 पीजन  आयोग  ane  oc  zq AAT BY ZY yaa wa faa

 स्वतंत्र

 विद्युत
 योज

 सागर
 क

 विद्युत्‌

 त  कर में

 भि  दो  परियोजनाओं  को  wert  wer  कार्यान्वित  करने  में  कितना
 व्यय

 थ

 क कि  =  काला  तलत  ली  cafca 8  maf  तसादुम  m  त  इ  z  सती

 श्रीसेलम
 की

 नींव  के  सम्बन्ध  में  भारी  कठिनाई  होगी

 ?

 ह  सिचाई  शर  freq  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 (

 श्रीसेलम तथा

 होगे नागाजुन  सागर  जल  योजनाओं  की  संयुक्त  रिपोर्ट  २७-११-
 प्राप्त

 हुई  थी  ।

 म  के  लिए  पृथक  परियोजना  रिपोर्ट  ait  प्राप्त  नहीं  हई  है  ।

 थ

 इन  दो  योजनाओं  को  cade  रूप  में  अलग  अलग  कार्यान्वित  करने  > a} $a afaw

 व्यय  हो  सकता  है  ।
 a

 बच्

 rey  |  oe
 लगभग  दो  वर्ष  तक

 नहीं  है
 श्रीसेलम  की  नी  खुदा  ई-कायम  में  कोई  बाघा  उत्पन्न  यथासमय उचित  प्रबन्ध

 OS

 a के a

 किया

 सकता

 है  ।

 कोयला  ले  जाने  के  लिये  टीकों  का  निर्माण
 क

 रश  श्री  प्रकादाबीर  शास्त्री
 परिवहन

 तथा  संचार
 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा

 met  कि
 रेल  यातायात  के  भार  को  हलका  करने  के  ख्याल  से  सड़क  कोयले  कौर

 (= Weq ATT  की  ढलाई  के  लिए  १०  से  २०  टन  तक  की  क्षमता  वाले  भारी ट्रक  बन

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन है
 द

 a
 (=)  यदि  तो  इस  प्रस्तावित  योजना  का  विवरण  क्या  हूँ

 ;

 ट्रकों का ह  क्या  सरकार  यह  भी  समझती  है  कि  सड़कों  पर  बने  मौजूदा  पुल
 इन

 we
 संभाल  यदि  नहीं  तो  इन  पुलों  शादी  को  मजबूत  करने  के  काम  में

 कि
 ना  समय

 इन  ट्रकों  का  कितना  मूल्य  sem ate  इसी  पी

 तहूर ay  लना  में  इनका  मूल्य  ठीक  रहेगा  ;

 इन  ट्रकों  को  बनाने  वाले  कारखाने
 कै लिए कित  रण

 प्
 का

 की  आवश्यकता  कौर

 क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  ट्रक  शादी  बनाने  वाले  मौजूदा
 भारतीय  कारवाने

 टक  बनाने  में  हैं  ?

 रिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौजवान
 राज  :.

 (*)  ?

 (=)  ir  रेल  पर  पडने  कम
 जिए  सदक  दारा  कोमो  की

 द
 5...

 मिल  अंग्रेजी
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 के  प्रशन
 पर  खान  शर  ईंधन  मंत्रालय  विचार कर  रहा  है  ।  इस  प्रयोजन के  लिए  ६  से  ७  टन

 भार  योग  वाली  मौजूदा  ट्रकों  से  काम  शुरु  किया  जायगा ।  देश  में  लगभग  ११  टन  भार योंग

 की  ट्रक-ट्रेलर  की  मिली  जुली  भारी  परिवहन की  गाड़ियां  भी  बनायी जा  रही  हैं  ।  बाद  में

 जब  सड़क  द्वारा  कोयले  का  परिवहन  स्थायी  हो  जायगा  तब  इन  से  भी  भारी  लगभग  २०  टन  भार योग

 की  गाड़ियों  के  बनाने  पर  विचार  किया  जायगा  ।  उसी  समय  विदेशी  मुद्रा  के  बरत  पर  भी  विचार

 कर  लिया  जायेगा  ।

 जहां  तक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  सम्बन्ध  है  सभी  नये  निर्माण  किये  हुए  पुल  १०  से  २०

 टन  तक
 की

 भार  वाली  गाड़ियों  के  लिए  काफी  मजबूत  हैं  ।  फिर  भी  राष्ट्रीय  राजमार्गों में  कई

 ऐसे  पुराने  पुल  मौजूद  हैं  जो  इतना  भार  बरदाशत  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  उन  की  भार  वहन  क्षमता

 को  निर्मित  रूप
 से

 जानने  के  लिए  कौर  कुछ  मुख्य  मार्गों  पर  कमजोर  पुलों  को  बदलने  या  उन  का

 पुर्ननिर्माण  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  प्रदेश  सरकारों  से  निवदन  किया  है  कि  वे  अपने  अपने

 प्रदेशों  में  इन  मार्गों  का  सर्वेक्षण  करें  ।  यह  सर्वेक्षण जारी  है  ।  झ्रांकड़े  एकत्रित  हो  पर  इस

 विषय  पर  att  at  विचार  किया  जायेगा  ate  कमजोर  पुलों  को  बदलने  तथा  उन  के  निर्माण

 के
 सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जायगी

 ।
 सरकारों  से  प्रदेश  राजमार्गों  के  सम्बन्ध में  इसी  प्रकार

 का  सर्वेक्षण  करने  तथा  उन  राजमार्गों  के  कमजोर  पुलों  को  बदलने  कौर  उनके  पुनर्निर्माण  के  लिए

 समुचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  भी  निवेदन  किया  गया  है  ।

 सांभा के  पास  विमान  पट्टी

 भी  यशपाल  सिंह
 :

 1२१०६
 श्री राम  रत्न  गुप्त  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  हाल  में  नाभा  के  पास  एक  सुनिश्चित  विमान-पट्टी  ले  ली  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 क्या  केन्द्र  से  कोई  manta  ली  गई  थी
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  राज्यों के  फिसल

 समन्वय  के  बाद  नामा  में  ब्  मौसम  में  उत्तर  का
 जो

 पहिले  नाभा  रियासत
 पका  था  पंजाब  सरकार  ने  ले  लिया  t

 अनुमति  की  अ्रावश्यकता नहीं  थी

 जट  का  उत्पादन

 1२१०७.  श्री  मुहम्मद  ताहिर  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश  में  राज्यवार  जट  उगाने  वाले  कौन  से  क्षेत्र  हैं
 ;

 ऐसे  प्रत्येक  क्षेत्र  में  जूट  के  उत्पादन  की  क्या  प्रतिशतता  है  ;

 जूट  मिल  उद्योग  के  विकास  के  लिए  कार्यालय  भारत  में  किस  स्थान  पर  खोला
 गया

 -  oo

 faa  अंग्रेजी  में
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 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग
 :

 जूट  परिचय

 उत्तर  प्रदेश  का  त्रिपुरा  में  लगाया  जाता  है  ।  जूट  उगाने  वाले  ज़िलों

 (  दिखाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट 2,

 अनुबन्ध  संख्या  ८२]

 भारत  के  जूट  के  कुल  उत्पादन
 की

 तुलना  में  प्रत्येक  राज्य  में  जूट  के  उत्पादन की
 प्रतिशतता

 प्रतिवर्ष  बदल  जाती  है  ।
 परन्तु  कुल  उत्पादन  का  श्रौसतन  पश्चिम  बंगाल  में  Xo.y

 बिहार में  २०.  ७  श्रासाम  में  २०  .  ६प्र  उड़ीसा  में  ४  ८  उत्तर  प्रदेश  में

 2.0 ०  ee  त्रिपुरा  में  १  ४
 प्रतिशत  होता  है  ।  जिलेवार  उत्पादन  की  प्रतिशतता  की  जानकारी

 इस  समय  उपलब्ध नहीं  है

 कलकत्ते  में  भारत  सरकार  के  जूट  झ्रायुक्त  के  दफ्तर  द्वारा  जूट  मिल  उद्योग  के

 विकास  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  |

 डाक  तथा  तार  कर्मचारी

 1२१०८.  श्री  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  नेकी

 (™)  2.0  प्रदेश  में  gays a से  वर्ष  )  डाक  तथा  तार  मैर्कनिकों  के  कितने  पद  स्थायी

 बनाये गये  थे  ;

 १९४५८  से  १६६२  तक  प्रत्येक  वर्ष  में  ग्यान  प्रदेश  में  डाक  तथा  तार  के  कितने  मैकेनिक ों

 को  स्थायी  बना  दिया  गया

 स्थायी  पदों  तथा  पदों  पर  स्थायी  बनाये  गये  व्यक्तियों  में  यदि  कोई  असमानता  है

 सतो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 तथा
 संचार

 मंत्रा
 में  उपमंत्री  :

 2845.0  PELE  १६६०  PERL  यश

 ce  rv  १८  २६  १७

 (=)  दे  R44  १०  ह

 9  gto  के  बाद  से  स्थायी  बनायें  गये  पदों  पर  क्मेचारियों  को  स्थायी  इसलिए  नहीं

 बनाया  जा  सका  क्योंकि  आन्ध्र  सकिल  बनाने  के  लिए  wage  wer  शौर  हैदराबाद  वकीलों  के

 मैकंनिकों  की  संयुक्त  सूची  बनानी  थी
 ।

 त्रिवेन्द्रम में  एक्सप्रेस  चीटियों का  पहुंचना

 1२१०६.  श्री प०  कुन्दन  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  १५  Reh
 से

 त्रिवेन्द्रम  सेंट्रल  टैलीग्राफ  प्राचीन  से
 जनरल

 are  भ्रान्ति  को  एक्सप्रैस  चिट्ठियों  का  पहुंचाया  जाना  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  कया
 सी  ०टी

 को
 ०

 से  कोई  कर्मचारी
 जी

 ०पी  को
 ०

 को  स्थानान्तरित  किया

 गया  ्य

 मूल  अंग्रेजी में

 1802
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 क्या  यह  सच
 है  कि  संदेशवाहक  इस  काम  के  लिए  नियुक्त  हुए  हैं

 ?

 तथा  संचार
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री  :
 जी  हां

 ।

 जी  हां  ।  सात  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण  किया  गया  था  |

 जी  हां  ।

 भूमिहीन  व्यक्ति  समितियां  तथा  सेवा  सहकारी  समितियां

 1२११०.  श्री  दशरथ देव  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 त्रिपुरा में  कितनी  भूमिहीन  व्यक्ति  समितियां  तथा  सेवा  सहकारी  समितियां  बनाई

 गई  कौर

 इन  समितियों  से  कितने  भूमिहीन  व्यक्तियों  को  भूमि  दे  दी  गई

 तथा  कृषि  मंत्रालय में  उप  मंत्री  द्य  म०  थामस  १०४  सेवा  सहकारी

 समितियां  जिनमें  ३  भमिह्दीन  व्यक्ति  समितियां  हैं  ।

 २११  व्यक्ति

 रेलवे  में  काम  श्री  रहे  बेगम  ,  इंजन  गर  डिब्बे

 1२१११.  f
 tae  शि०  पाण्डेय  :

 sit  ब्रज राज सिह
 कोटा

 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 रेलवे  में  इस  समय  कितने  इंजन तथा  डिब्बे  चल  रहे  हैं  ;

 पुराने  इंजनों  तथा  डिब्बों  का  क्या  ata है  ;

 पहली  तथा  दूसरी  योजनाकार्य  में  तथा  तीसरी
 योजना

 में
 wa

 तंक  इंजनों  तथा

 डिब्बों  के  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  था  तथा  कितना  वास्तविक  उत्पादन  न  था  |

 १रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  at)

 को  स्थिति  निम्नलिखित थी

 कौर
 ३१-३-१९६२

 BLE  Kos

 इंजन

 सम्मान )

 स्टाक  होल्डिंग  थ  १०,९२९

 सांख्यिकीय  पुरानों  की  संख्या  R,\9ho

 पुराने  तथा  भांडार  की  प्रतिशतता  ce  १७

 मूल  अंग्रजी  में



 €  १८८४  (a  )  लिखित  उत्तर  aKa

 ६०  एम०  य० क  स्टाक  ललकार

 स्टाक  होल्डिंग  २८,६७३

 सांख्यकीय  पुरानों  की  संख्या  ९,६२६

 पुराने  तथा  भांडार  की  प्रतिशतता
 है  ३.  ७

 प्रथम  योजना

 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  थे

 सीटों द  उत्पादन बेगम  (Tf
 द

 e  ६१,२५४

 इजन  उत्पादन  BX5k

 डिब्बे  उत्पादन  ७1५८

 योजना

 वैगन  पहियों  १,०  Kj 93k

 €  ७,९४९

 में
 )

 २.१६ १

 २,०९२

 डिब्बे  ई०एम  ०यू०  तथा  रेल कारों

 समेत  मे ं)  ७,1४६

 तृतीय  योजना

 वैगन
 पहियों

 लक्ष्य  BFK,  RVR

 अथवा  2, %%,000

 उत्पादन  टू-र०  से  PERRR

 ३१-७-६२

 इंजन
 लक्ष्य ,  2eRe + 200%

 उत्पादन  (  9-8-5 2  से  WRG

 है
 १७-६२

 feet  में )  Bo  ५८१

 उत्पादन  ( 2-¥-&8  से  2,088 ई०एम  oF
 ०  तथा  रेल  कार  समेत

 ३०-६-६२  TF)

 *इनकी  व्यवस्था  विद्युतीकरण  परियोजना  में  की  गई  है  |

 मंत्रियों के  ड्राइवरों  के  निवास  स्थानों  पर  टेलीफोन

 1२११२.  श्री  यशपाल सिंह  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मंत्रियों  के  कार  ड्राइवरों  के  निवास  स्थानों  पर  सरकारी

 व्यय  पर  टेलीफोन  लगाये  गये

 मूल  Ds  में
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 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या क्या  तु

 क्या  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचरियों  के  निवास  स्थानों  पर  टेलीफोन  लगाने  का  उपबन्ध

 यदि  तो  ऐसे  टेलीफोन  क्यों  लगाये  गये  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  उपमंत्री  (  थी  जी
 नहीं

 ।

 से  wet  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 दिल्‍ली में  टिड्डी  ary

 पदा पाल  सिह  :

 1२११३.
 La  प्र०  Wo  वरा :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली  ak  उसके  ara  पास  के

 ज़िलों  में  हाल  में  ही  टिड्डी  ग्रामीण  से  कितनी हानि  हुई  है  ?

 दिल्ली  दारा
 fara तथा  कृषि  मंत्रालय  '  राज्य  मंत्रो  राम  सुभग

 :

 की  गई  जानकारी  के  च्  दि  १०,०००  एकड़ के  क्षेत्र  में  ७०,०००  रुपये  का  नुकसान

 हुमा  है  ।  पंजाब  के  गुड़गांव  are  रोहतक  जिले  में  ज्वार  बाजरे  की  फसल  तथा  उत्तर  प्रदेश के

 मथुरा  ज़िले  में  रुई  की  फसल  को  नुकसान  होने  का  समाचार  मिला  है  |

 त्रिपुरा में  पंचायत  मंत्री

 1२११४.  शी  बीरेन  दत्त  :  क्या  सामुदायिक  पंचायती राज  ध्रौर  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 त्रिपुरा के  कल्याणपुर  ate  सोनामूरा  डिवीजनों  में  कितने  पंचायत

 मंत्रियों की  नियुक्ति  हो  गई  है

 अनुसूचित  जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  के  कितने  भ्रभ्यर्थी  भरती  किये  कौर

 क्या  ये  जनता  के  भझ्रनुपात  के  भ्रनुसार  हैं
 ?

 1  सामुदायिक  पंचायती  राज  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इयासघर  ।

 \9\9
 कौर  सोनामुरा

 कल्याणपुर  नामक  कोई  सब  डिवीजन  नहीं  है
 ।

 परन्तु  कमालपुरा  सब
 डिवीजन

 में  १२  पंचायत

 मंत्री  नियुक्त किये  गये  हैं
 ।

 (@)  अनुसूचित  जातियां  न

 ग्रामीण  जातियां  दे

 (7)  ‘tt
 ती  नहीं

 ।

 मूल  slit  में



 &  १८८४  लिखित  उत्तर  WALA

 रंगीन  बुकनन  हाल्ट  को  नियमित स्टेशन  बनाना

 २११४.  श्री  Co  Fo  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  रेलवे  पर  निदादावोसु  नरसापुर  लाइन के  सुंगा ब्रुकदाम  हाल्ट  पर
 प्रतिदिन

 कितने  यात्री  गाड़ियों  से  उतरते  हैं  तथा  चढ़ते

 क्या  इस  हाल्ट  को  नियमित  स्टेशन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  कौर

 इस  को  कब  तक  क्रियान्वित  करने  की  ara  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  खां  )  १९६१-६२  में  इस  हाल्ट  पर

 औसतन  €०  कौर  १४७  यात्री  प्रति  दिन  गाड़ियों  से  उतरे  तथा  चढ़े  ।

 । नहीं

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पंजाब  में  ग्राम्यਂ  विद्युतीकरण

 1२११६.  थ्री  हम  राज  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  अरब  तक  पंजाब  में  कितने  गांवों  में  बिजली  लगाई  गई  है

 )  केन्द्र  द्वारा  किस  काम  के  लिये  कितना  धन  स्वीकार किया

 वितरण  लाइनों  को  लगाने  के  लिये  वास्तविक लागत  से  कितनी  कमी  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  झलगेशन )

 पंजाब में  ग्राम्य  विद्युतीकरण के  लिये  PERL  ७६  लाख  रुपये  का  ऋण स्वीकार

 किया  गया  था  ।  &  ६२-६३  के  लिये  राज्य  सरकार  से  श्री  तक  केन्द्रीय ऋण  सहायता की  प्रार्थना

 नहीं  मिली है  ।

 राज्य  सरकार  से  जानकारी  मंगाई  गई  है  झ्र  मिलने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सामुदायिक  विकास  का  उद्देश्य

 दे  ०  जी  ०  नायक
 1२११७

 sit  छोर  भाई  पटेल

 क्या  सामुदायिक  पंचायती  राज  ate  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सामुदायिक  विकास  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  खाद्यान्नों  का  ahs

 उत्पादन कौर

 यदि  तो  सामुदायिक  विकास  खंडों  के  प्रधान  क्षेत्रों  में  PEXE-Ko

 तथा  LEKO—KN  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  का  क्या  अनुमान  है
 ?

 पंचायती  राज  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  इयामघर  मिथ  )

 )  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम  का  मुख्य  उद्देश्य  समुदाय  का  सभी  प्रकार  से  विकास  करने  का  है

 परन्तु  कृषि  उत्पादन  का  राष्ट्रीय  महत्व  होने  के  कारण  इस  को  भी  बढ़ाया  जा  रहा  है
 ।

 ast  में



 रेश  २०
 लिखित  ३१  १९६२

 सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम  सम्बन्धी  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  के  सातवें  मूल्यांकन

 प्रतिवेदन  (१९६०)  के  अनुसार  सामुदायिक  विकास  खंडों  में  कृषि  का  उत्पादन  सामान्यतः  बढ़ा

 सामुदायिक विकास  कार्य-क्रमਂ  के  अधीन  क्षेत्र के  लगातार  बढ़ने के  समस्त देश  में  यह

 FEqR  के  तरन्त  तक  लागू  हो  जायेगा  ।  सामुदायिक  विकास के  संकल्प  में  खाद्य  उत्पादन का

 अलग  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।  कृषि  उत्पादन  का  श्रीमान समस्त  देश  का  लगाया जाता  है  |

 दिलाने क  निकट  हवाई

 १२११८  श्री  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ~

 क्या  सरकार  का  विचार  शिलांग  में  प्रिया  उस  के  आस  पास  एक  हवाई  बनाने

 शौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  उपमंत्री  (  श्री  भगवती )  कौर  जी हां  ।
 दिलांग के  निकट  हवाई  ्  बनाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  परियोजना का  प्राक्कलन  बनाया

 जा  रहा है  ।

 सेतुसमुद्रम  परियोजना

 भी  उमा नाथ

 |  भी  मे०  ०  कमान

 1२११९  शी प०  कहना

 भरी  श्र०  क्  गोपालम

 |  श्री
 स०  प्र०  स्वामी

 अझरुणाचयलस

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अब  तक  इकट्ठा  किये  गये  आंकड़ों  पर  झ्राधारित  सेतुसमुद्रम  परियोजना  मद्रास

 सरकार के  मुख्य  इंजीनियर  द्वारा  बनाई  जा  रही है  ;

 यदि  तो  नये  श्रीमान बनाने  का  क्या  कारण  है

 मूल  अनुमान  में  क्या  त्रुटि  थी

 प्रतिवेदन  के  कब  तक  पेदा  हो  जाने  की  आद्या  है  भ्र ौर  क्या  नों  के  पुरा  होने

 sir  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  कारण  इस  की  क्रियान्विति  में  विलम्ब  हो  जायेगा

 क्या  तूतीकोरिन  पत्तन  विकास  कार्य  श्र  सेतुसमुद्रम  योजना  की  क्रियान्विति एक  साथ

 होगी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  नौवहन  मंत्री

 (@)
 aK

 पहले  प्राक्कलन  पर्याप्त  wast  पर  आधारित  नहों  थे  इ  लिये  यह  नितंब

 किया  था  कि  नवीनतम  पुरे  आंकड़ों  के  आधार पर
 गये  आ्ावकलन  बनाये  जायें

 ।

 दब  Ce  का

 मल  अंग्रेजी  में
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 क्योंकि  अभी  आंकड़े  इकट्ठे  किये  जा  रहे  हैं  इसलिये  तराशा  है  कि  लगभग  एक  वर्ष  में

 अन्तिम  प्रतिवेदन मिल  जायेगा  ।  परियोजना की  क्रियान्विति के  बारे  में  निर्णय  प्रतिवेदन की  जांच  के

 बाद  atc  विदेशी  मुद्रा  तथा  धन  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  किया  जायेगा  |

 जी  नहीं  ।

 पत्तन  के  यातायात  के  आधार  पर  तूतीकोरिन  को  बड़ा  बन्दरगाह  बानाने  का  कार्य  किया

 जायेगा

 सफीपुर में  चावल  के  लिये  उचित  मूल्य की

 1२१२०.  श्री  रीडिंग  किलिंग
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मणिपुर  में  पवंतीय  पौर  मैदानी  इलाके में  चालू  वित्तीय वर्ष  में  अब  तक  चावल  की

 कितनी  उचित  मूल्य  की  दुकानें  खोली  गयीं  ;

 चावल  के  प्रतिमन  मूल्य  किस  दर  पर  निर्धारित  किये  गये  हैं  ;

 पति  क्षेत्रों  में  उचित  मूल्य  की  दूकानों  के  लिये  यदि  कोई  सहायता  wear  रियायत

 दी  गई  है  तो  उस  की  क्या  दर  है  ;

 उचित  मूल्य  की  दुकानें  किस  प्रकार  काम  कर  रही  हैं
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  झ०  स०  :
 मनीपुर  घाटी  में  इस  समय

 पांच  उचित  मूल्य  की  दुकानें  तथा  होने  पर  नौ
 a दुकानें  खोली  जायेंगी ।  मनीपुर  के

 पवेलियन  इलाके  में  १४  सरकारी वितरण  केन्द्र  हैं  ।

 मनीपुर  के  पर्वतीय  तथा  मदानी  इलाकों  में  चावल  के  खुदरा  मूल्य  १६  रुपये  प्रति  मन  हैं  ।

 सहायता  ५.  ३८  रुपये  प्रतिमन  में  re  २२  रुपये  प्रतिमन  तक  है
 ।

 ये  संतोषजनक  रूप  में  काम  कर  रहे  हैं
 ।

 मणिपुर  द्वारा  चावल  का  समाहारਂ

 1२१२१. श्री  रिशांग  किलिंग  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री
 ३०  १९६२  के  अ्रतारांकित

 seq  teat  g&  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  के  चावल  के  निर्यात  के  लिये  दिये  गये  परमिट पर  ऐसे  ६००  मन  चावल  के  निर्यात

 की  पुलिस  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  जो  are  का  नहीं

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई
 कौर

 क्या  पकड़ा गया  चावल  १४  रुपये  प्रति  मन  पर  पुनः  बेचा  गया है
 ?

 fara तथा  कृषि  मंत्रालय
 म

 उपमंत्री  (  श्री:श्र०  म०
 थामस

 )  :
 से

 जानकारी

 A  eat  लाा

 मूल  अंग्रेजी

 tProcurement
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 टिड्डी  दल  का

 RWR2  भक्त  ददन  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सवा  कया

 उन का

 aT  उत्तर  बाते  TTT  Tar Tm  के
 द  १९६२ को  दिये  गये  इस

 भादाय वे के  वक्तव्य  की
 झोर  ग्रा कर्षित  हु  है  कि  इस  साल  मई  के  बाद  से  तक  बावन  टिड्डी  दलों ने

 पंजाब  राजस्थान  से  राज्य  पर  हमला  किया  जिस  के  फल स्व  रूप

 बाजरा  ज्वार  की  फसल  को  बहुत  नुकसान  पहुंचा  कौर

 यदि  तो  इस  संकट  का  सामना  करने  के  लिये  शर  वहां  के  किसानों को  राहत  पहुंचाने

 के  लिये  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  अब  तक  क्या  सहायता  की  है  अथवा  देने  का  विचार  कर

 रही है  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुभग  सिह  )  :  caw की  areca

 art  वाले  विदेशी  टिड्डी  दलों  के  भारत  पर  १४  PER  को  शुरू  हुए  कौर  उस  समय  से

 ma  तक  ८५  टिड्डी  दल  भारत  में  चुके  हैं
 ।

 इन  में  से  कई  टिड्डी  दल  राजस्थान  ate  पंजाब
 से

 होकर

 उत्तर  प्रदेश  में  दाखिल  हुए  |  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  उपलब्ध  सूचना  प्रसाद  इस  समय  राज्य  में  केवल

 तीन  टिड्डी दल  हैं  ।  <a  के  दौरान  में  उत्तर  प्रदेश  में  रबी  खरीफ  की  फसलों  को  पहुंची

 है  प्रौढ़  इस  का  भ्रनुमान  IU Xoo  रुपये  लगाया गया  है  |

 राज्यों  में  अनुसूचित  रेगिस्तानी  क्षेत्र  से  बाहर  टिड्डी  विराधी  काय  करने  की  जिम्मेदारी

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  है  ।  फिर  केन्द्र  उन्हें  तकनीकी  साज-सामान  की  सहायता  देता  है  ।

 केन्द्रीय  टिड्डा  विरोधी  संगठन  ने  उत्तर  प्रदेश  को  मशीनें  हाथ  फुहारों  बुरके  के  यन्त्र  ऋण  के  रुप  में

 दिये  ।  उत्तर  प्रदेश में  प्रयोग  करने  के  लिये  हवाई  जहाजों  को  भी  तयार  रख्खा  गया  |  भारत  सरकार  के

 पौध  रक्षा  सलाहकार ने  भी  राज्य  अधिकारियों के  साथ  विरोधी  कार्यक्रमों के  बारे  में  विचार  विमर्श

 किया  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जाये  कि  वे  स्थिति  का  भ्रच्छी  तरह से  मुकाबला करने  के  लिये

 काफी  हैं  ।

 गहर  mq (ot  सिचाई  योजना

 भी  मुहम्मद  इलियास  : श्री स०  पो०  बनर्जी

 श्रीमती  विमला  देवी
 :

 मे०  Go

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  weal  हिमाचल  प्रदेश  में  गहर-बाटल  सिंचाई  योजना  पूरी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  योजना  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  तराशा है
 a
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 कया  (१)  जिला  बिलासपुर में  (२)  जोगिन्दर नगर  तहसील में  चौंतरा  (३)

 लोगिन्दरनगर  तहसील  में  बालक  रुपी  में  (४)  कसुमपट्टी  तहसील  में  नागांव-कोट  में  जल  संभरण

 योजनायें पूरी  हो  गई  हैं
 ;

 (a)  यदि
 तो

 भाग  में
 उल्लिखित  योजनायें कब  तक  पूरी  हो

 जायेंगी
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  (2it Ho wo
 म०  :

 जी  नहीं  ।  काम  हो

 रहा है

 FERR  तक

 बौर  (१)  जी  नहीं  ।  पूरा  होने  की  तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती है  क्योंकि

 पानी  के  स्रोत  पर  विवाद  के  कारण  काम  रोक  देना  पड़ा  था  ।

 (२)  जी  नहीं  ।  योजना  भ्र भी  स्वीकार  नहीं  हुई  है  ।

 (३)  जी  नहीं  ।  योजना  के  FEQR  तक  पूरे  हो  जाने  की  आशा  है
 ।

 (४)  जी  नहीं  ।  क्योंकि  पानी  के  स्रोत  का  विवाद  गांव  वालों  ने  न्यायालय  में  पहुंचा दिया  है

 इसलिये  काम  कभी  आरम्भ  नहीं  हुआ  है  पौर  काम  पूरा  होने  की  तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  बड़ी  जमींदारी  उन्मूलन  शौर  भूमि  सुधार  अधिनियम

 (  शी  मुहम्मद  इलियास

 श्री  स०  Alo  बनर्जी :
 1२१२४.

 श्रीमती  विमला  देवी  :

 |  मे०  wo  कुमारन

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 हिमाचल  प्रदेश  में  (१)  महासु  (२)  बिलासपुर  (३)  किन्नौर

 (४)  सिरमूर  जिला  (५)  मंडी  जिला  शर  (&)  चम्बा  जिला  में  कितने  किसानों  को  हिमाचल  प्रदेश

 धड़ी  जमींदारी  उन्मूलन  ae  भूमि  सुधार  प्रीमियम  के  झ्र धीन  स्वामित्व  aerate मिल  गये  हैं  ;

 (a)  प्रीमियम के  लागू  होने  के  समय  चम्बा  जिले  को  छोड़  कर  समूचे  हिमाचल  प्रदेश  में

 कितने  व्यक्तियों  के  पास  PX  रुपये  से  रिक  के  भू राजस्व  वाली  भूमि  थी  ae  चम्बा  जिले  में

 कितने  व्यक्तियों के  पास  ३०  eaves  एकड़  से  अधिक  भूमि  थी  ;

 इस  अधिनियम  के  रन  प्रयास  में  खाने  वाली  जो  पहले  उन  व्यक्तियों  के  पास

 थी  जिन  का  उल्लेख भाग  में  किया  गया  की  अवैध  बिक्री  रोकने  के  लिये  क्या  हिमाचल  प्रदेश

 प्रशासन  ने  कोई  कदम  उठाये  हैं
 ;

 क्या  भाग  में  उल्लिखित  व्यक्तियों  द्वारा  भूमि  की  कोई  बिक्री  की  गई  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sito  म०  :
 से  प्रावस्था

 पा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  उपलब्ध  होने
 पर

 मूल  wast  में
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 हिमाचल प्रदेश  मे  टायरों  का  पुनर्नवीकरण

 (  भी  मुहम्मद  इलियास

 भी  स०  मो ०  बनर्जी
 1२१२५

 श्रीमती  विमला  देवी

 |  भी  मे०
 छक्के  कमान

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  की  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  वर्ष  १९६१-६२  और  LEK

 ६३ से  १४५००  टायरों  के  प्रतिवर्ष  नवीकरण  कौर  ५०२  बसों  भ्रौर  ट्रकों  के  ढांचे  बनाने  का

 उपबन्ध है

 १०  PER  तक  &&  में  कितने  टायरों  का  पुनर्नवीकरण  किया  गया  कौर

 उस  तिथि  तक  कितनी  नई  बसों  और  तर्कों  के  ढांचे  बनाये  गये
 ?

 परिवहन  तथा  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री
 :

 हिमाचल  प्रदेश

 की
 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  योजना-श्रद्धा  में  प्रति  वर्ष  १४४५५  टायरों  के  पुनर्नवीकरण ate

 समूचे  योजना-काल में  कुल  ५१०  बसों  झर  ट्रकों  के  ढांचे  बनाने  का  उपबन्ध  है  ।  बसों  ake  ट्रकों के

 ढांचे  बनाने  के  लिये  वर्ष  १९६२  में  मशीनों  ore  की  खरीद  के  लिये  प्राय-व्ययन  में  ५१,०००  रुपये

 का  उपबन्ध किया  गया  है  |

 वर्ष  PER  के  लिये  राय-व्यस्क  में  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  था  कौर  न  ही  वर्ष

 PEQR  २-६३  के  प्राय-व्ययन  में  हिमाचल  सरकार  परिवहन  की  टायर  पुनर्नवीकरण  योजना  के  लिये

 कोई  उपबन्ध  किया  गया  है  क्योंकि  इस  में  कुछ  मशीनें  खरीदनी  होंगी  जिन  पर  विदेशी  मुद्रा  का  व्यय

 होगा ।  यह  योजना  aa  तक  कार्यान्वित  नहीं  की  गई  है  ।

 इस  संगठन  के  कारखाने  में  i 8-F RRR  से  १०-८-१९६२  तक  बनाये  गये  तर्कों  बसों

 के  ढांचों  की  संख्या  २८  २  है  ।

 इन्स्पेक्टर  कौर  वायरस  लाइसेन्स इस्पेक्टर

 शी  बटा  सिंह  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 डाक  सेवाओं  के  दिल्‍ली  के  भ्रमित  काम  करने  वाले  टाउन  इंस्पेक्टरों  कौर

 बायरलैस  लाइसेंस  इन्सपेक्टरों  की  कुल  संख्या  क्या  है  ;

 उपरोक्त भाग  में  निर्दिष्ट  श्रेणियों  में  पदों  पर  अनुसूचित  जाति  के  पदाधिकारियों

 की  कया  संख्या है  ?

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय में  उपमंत्री  (  श्री  भगवती  )  :

 टाउन  इन्सपेक्टर  दे

 र्है की ग हू  ERaWEX

 :

 न

 टाउन  इन्स्पेक्टर

 वायरलैस  इन्स्पेक्टर
 सनातन  2)

 tRetreading

 मूल  ०५५ 1.७  में
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 डाक  तथा  तार  कर्मचारी

 1२१२७. श्री  बटा  सिह
 :  क्या  परिवहन  तथा  संखार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  डाक  तथा  तार  सकील  उन  डाक  तथा  तार  पदाधिकारियों  की

 कुल  क्या  संख्या है  जो  १-४-१९६२  तक  तीन  वर्ष  से  काम  कर  चुके  हैं  अस्थायी  हैं  ;

 उनको  स्थायी  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 परिवहन  तथा  संसार  मंत्रालय में  उपमंत्री  :  at  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी  |

 समुद्र  पार  संचार  सेवा  के  कर्मचारी

 1९१२८.  बूटा  सिह
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  समुद्रपार  संचार  सेना  के  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारी  Fea  मंत्रालय

 के  विशिष्ट  भ्रादेदों  के  विरुद्ध  तीन  वर्ष  की  safer  बीतने  पर  भी  भ्र स्थायी  रखे  गये  हैं  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  श्रेणी  में  इन  अस्थायी  कर्मचारियों  की  कया  संख्या  है  उनको

 स्थायी  बनाने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  सम्बन्धित  meal  में

 mead  पदों  में  जो  तीन  वर्ष  से  चल  रहे  हों  जिनकी  नियमित  पर  श्रावव्यकता

 उचित समय  पर  ८०  प्रतिश्त  पदों  को  स्थायी  बनाने  का  उपबन्ध  है
 ।

 इन  आदेशों  में
 उन

 सभी

 कर्मचारियों  जो  तीन  वर्ष  से  श्रमिक  से  सेवा  कर  चुके  स्थायी  बनाने  का  उपबन्ध  नहीं  है  ।

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में  श्रेणीवार  उन  कर्मचारियों  की

 जो  १-८-१९६२  को  ३  वर्ष  से  अ्रधिक  से  सेवा  कर  रहे  हैं  उन  कर्मचारियों
 की

 जिनके  स्थायीकरण  के  मामले  समुद्रपार  संचार  सेवा  के  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन  बताई

 गई  है
 ।  परिदिष्ट २,  अनुबन्ध  संख्या  ८  ३]

 केन्द्रीय  तार  नई  दिल्‍ली  में  लम्बित  शिकायतें

 1२१२.  श्री  बूटा  सिह
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  हाल  ही
 की

 जांच  के  दौरान  केन्द्रीय  तार
 नई  दिल्‍ली में

 में
 R¥,000

 शिकायतें लम्बित  पाई  गईं  ;  भर

 यदि  तो  इतनी  बकाया  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  संचार
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री  (  श्री  भगवती )  :  नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता

 ।
 ed

 मल  अग्रजा  में



 VANE  ६ रे ३१

 1२१३०. श्री  द०  क  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कई  राज्यों  में  पशु-चिकित्सा  कालिजों  में  प्रति  वर्ष  स्थान  रिक्त

 रहे ;  पौर

 यदि  तो  देश  में  पशु-चिकित्सा सदनों  भ्रत्यधिक  कमी  को  पुरा  करने के

 लिये  परकार  क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 ह

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राम  सुलग  सिंह  )  :  यह

 सच  है  कि  राज्यों  में  कुछ  पशु-चिकित्सा  कालिजों  में  स्थान  रिक्त  रहे  ।  जिन  राज्यों  में  पशु-चिकित्सा

 स्नातकों  की  कमी  पता  लगी  वहां  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  ्र घि छात्र  ट्यूशन  परीक्षा

 शुल्क  के  भुगतान  से  विद्याथियों  को  पुस्तकें  at  भ्रमण  सामान  की  areal  लागत  दे  कर
 कौर

 स्नातकों  को  शभ्रच्छा  वेतन-स्तर  दे  कर  प्रेरणा  दे  रही  हैं  ।

 खड़गपुर  रेलवे  कमंदाला  में
 aga  fat  ख़ादिम  जाति

 के  कर्मचारियों की  मुअत्तली

 S  डा०  रा०  बुर्जों
 1९११३.

 ‘att सुबोध  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  rate
 2eyue A ae,

 से
 ERR

 तक  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  कई  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  खड़गपुर  रेलवे  कर्मशाला  से  नौकरी  से  हटा

 क्या  उन्होंने  अपने  मामलों  पर  पुनः  विचार  के  लिये
 की

 है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ;

 ऐसे  कितने  मामले  कर्मशाला  प्राधिकारियों  के  पास  पड़े  हैं  ;

 (=)  उन  की  पर  पुनर्विचार  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  दाहनवाज्खां )  :  चार  व्यक्ति  नौकरी  सेਂ  हटाये

 गये  हैं  ।

 नही ं।

 से  seq  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 कलकता
 के  उड़िया  बच्चों  के  लिये  रेलवे

 क  प्राइमरी स्कूल

 १२१३२.  श्री  प्र्०  fo
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता
 के

 विभिन्न
 स्थानों  ate  इसके  समीपवर्ती  स्थानों  में  काम  करने  वाले  झर

 रहने  वाले  उड़िया  कर्मचारियों के  बच्चों  की  दिक्षा  के  लिये  कलकत्ते  में  रेलवे  प्राधिकारियों  द्वारा

 उड़िया  में  कितने  प्राइमरी  स्कूल  स्थापित  किये  गये  हैं  ;

 tye  अंग्रेजी
 में
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 क्या  अन्य  स्थानों  पर  mat  बन्दों  को  पढ़ाने  के  लिये  कर्मचारियों  को  कोई  दक्षिण  सहायता
 दी

 जा  रही  है  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  उनको  क्या  सहायता  दी  गयी  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री शाहनवाज़ खाँ  )  :  से  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  दौर  गया  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी
 |

 |
 महाराष्ट्र में  परिवार  नियोजन  देख

 sil  सोनावन े:

 थी प०  ता  ख़्याल  :

 sit  सीरिया :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  राज्य  में  थाना  कौर  शोलापुर  जिलों  में  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना-काल  में
 श्री  तक  कितने  परिवार  नियोजन  केन्द्र  खोले  गये  ae  वे  किन  स्थानों  पर  खोले  गये  ;  भौर

 क्या  मह  राष्ट्र  राज्य  में  अरव  तक  खोले  गये  परिवार  नियोजन  केन्द्र  योजना  में  लक्ष्य

 से
 स्वास्थ्य  मंत्री  (  डा०  सुशीला  नायर  )  :  १९६१  से  थाना  शोलापुर

 जिलों  में  निम्नलिखित  स्थानों  में  परिवार  नियोजन  सेवायें  उपलब्ध  हैं

 काटेज  जिला  थाना

 काटेज  जिला  थाना

 काटेज  जिला  थाना  n

 Yo  एस०  टी
 ०

 संख्या  २  जिला  थाना  ब

 y
 सेन्ट्रल  10.0  एस०  टी

 ०  संख्या ३,  जिला  थाना

 यू०  एस०  टी
 ०

 संख्या
 ४

 कल्याण  जिला  थाना  ब

 पै यकऋ  एस०  टी
 ०

 संख्या  ५  डिस्पेन्सरी  जिला  थाना

 विक्रमगढ़  जिला  थाना

 पै Yo  एस०  टी
 ०

 संख्या  १  कल्याण  कम्प  जिला  थाना

 १०  भवन  जिला  थाना  शै

 ११.  गवर्नमेंट  जिला  शोलापुर

 अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 सफदरजंग  नई  दिल्‍ली

 1२१३४.  श्री  रबीन्द्र  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सफदरजंग  नई  दिल्ल  में  ११४  स्टाफ  नसें  नियुक्त

 x
 ee की  जा  रही  हैं

 ml
 मूल



 २४५२८  |  A  हत  र्‌  शुक्रवार  t  ३१  RERR

 यदि  तो  कया  इन  स्टाफ  नसों  को  अस्पताल के के  प्रांगण में  निवास  स्थान  देने  की
 व्यवत्था  की  गई  है  ?

 ||
 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला नायर  )

 :  नहीं |  |  इस  समय  स्टाफ  नर्सों के  ६

 पद  रिक्त है

 इस  समय  केवल
 ४८

 स्टाफ  नसें  भरती  करने  का  प्रस्ताव  है  उन्हें  भ्रस्पताल  की

 इमारत  में  ही  निवास-स्थान दिया  जायेगा  ।

 उड़ीसा-सध्यप्रदेदा सीमा  पर  रेल  में  हत्या

 २१३५.  श्री  किसान  पटनायक  :  क्या  रेलवे  मंत्री चलती  गाड़ी में  पं०  लक्ष्मीनारायण  मिश्र

 की  हत्या  के  बारे  में  १७  १९६१  के  तारांकित wer  संख्या  ५९०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जांच  का  क्या  नतीजा  निकला  ?

 +
 रेलवे  मंत्रालय  में  उप

 मंत्री  शाहनवाज़  :
 पुलिस  ने  इस  मामले  की  जांच  पूरी  कर

 ली
 इस  सम्बन्ध  में  कोई  नहीं  मिला  |

 चितरंजन  स्टेशन  पर  यात्री-दौड

 _  श्री  बेसरा  ;
 1२१३६.

 राम  सेवक  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  रेलवे  में  चित्तरंजन  स्टेशन  पर  कोई  यात्री-शेड  नहीं

 है  ;  श्र

 उस  स्टेशन  पर  शेड  बनाने  के  लिय  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कौर  यह
 कब

 तक
 बन  जायेगा  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  दाहनवाज्ञ  खां  )  :  नहीं  ।  स्टेशन  पर  वैनों

 प्लेटफार्मो  पर  यात्रियों  के  लिये  ढके  हुए  छोड  हैं  ।

 cea  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 रूपनारायणपुर  में  ऊपरी पुल  कौर  यात्री-दौड़

 1२१  ३७  भी  बेसरा  :

 att  राम  सेवक
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  सरकार  को  रूप नारायणपुर  के  स्थानीय  व्यक्तियों  से  पूर्वे  रेलवे  के
 रूप ना  रायपुर

 स्टेशन  पर  ऊपरी  पुल  यात्री-शेड  बनाने  की  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (

 श्री  शाहनवाज़
 :

 हा

 ।

 अमूल  अंग्रेजी  में



 ६  १८८४  लिखित  उत्तर  २५२६

 कई  ऐसे  महत्वपूर्ण  स्टेशन  हैं  जहां  अभी  तक  यात्री  शेड  कौर  पै  दल  ऊपरी पुल  नहीं  हैं  ।

 उपलब्ध  सीमित  निधि  कौर  dara  के  भीतर  इनकी  कार्यक्रम  प्राधा  पर  व्यवस्था  की  जा  रही

 —————EE—————  कता

 !

 समय  रेलवे में  दीवा-पनवेल  रेलवे  लाइन

 1२१३८  श्री  कजरोलकर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  मध्य  रेलवे  में  दीवा-पनवेल-उरान-झ्रापता रेलवे  लाइन  का  निर्माण  आरम्भ  हो

 मया है

 यदि  तो  कितनी  प्रगति  की  गई  है

 क्या  लक्ष्य-तिथि  निर्धारित  की  गयी  ;  कौर

 क्या  इस  कार्य  के  लक्ष्य-तिथि  से  पूर्वे  समाप्त  होने  की  आशा  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  बहु  रामस्वास्नी )  :  दीवा-पलवल-ईरान  प्रौढ़

 पनवेल-लापता  लाइनों  का  निर्माण  प्रगति  पर  है  ।

 दीवा-पनवेल-ईरान सेक्शन  के  निर्माण  में  कुल  प्रगति  ०  ,  २१  प्रतिशत है  पनवेल

 सेक्शन  पर  ०८  प्रतिशत है

 पनवेल  के  रास्ते  दीवा  से  भ्राता  तक  लाइन  के  पुरा  करने  की  लक्ष्य  तिथि  ३१-२-६४

 है  कौर  पनवेल  से  ईरान  तक  लाइन  के  पूरा  करने  की  लक्ष्य-तिथि  PR-RR-QR  है  ।

 इसकी  संभावना नहीं  है  ।  पनवेल  उरान  के  बीच  काय  को  कुछ

 पुरा  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  र  हैं
 ।

 मगर वारा  कौर  पटियाला  स्टेशनों  पर  डाका

 २१३८.  श्री  कृष्ण  देव  त्रिपाठी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  मास  के  प्रारम्भ  में  उत्तर  रेलवे  के  मगरवारा  पटियाला

 स्टेशनों  पर  कुछ  बदमाशों  ने  हमला  किया

 यदि  तो  स्टेशन  की  किन  इमारतों  पर  हमला  किया  गया  ;

 कितने  व्यक्ति  और  कौन-कौन  व्यक्ति  इन  हमलों  में  घायल  हुए  तथा  कितनी  सम्पत्ति

 बदमाश ले  गये  ;  कौर

 रेलवे  स्टेशनों  की  सम्पत्ति  व  कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  के  लिए  सरकार

 क्या  कर  रही  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री शाहनवाज  3-8  १९६२  की

 रात  १५  २०  के  बीच  हथियारबंद  डाक  मगरवारा  स्टेशन  की  सीमा  में  घस  tk

 उन्होंने  स्टेशन  मास्टर  के  दफ्तर  पर  धावा  बोल  दिया  ।  जो  रेल  कर्मचारी ड्यूटी  पर  उनको

 डाकुओं ने  कौर  तिजोरी तथा  टिकट-ट्यूबों को  तोड़  कर  खोल  दिया  ।  सहायक

 स्टेशन  मास्टर  श्री  भटली  सीनियर  रक्षक  श्री  जीत  रक्षक

 श्री  चन्द्रमा  पोर्टर  श्री  जमुना  गौर  शंटिंग  पोर्टर  श्री  राम  बचन  ने  डाकुओं  का  मुकाबला

 faa  प्रंग्रेजी  में



 AWXZo  लिखित  उत्तर  ३१  LEER

 किया  कौर  उन्हें  चोटें  बायीं  ।  उनका  इलांज  हो  रहा  है  ।  डाकू  रेलवे  की  iM G  रु०  ८४५  नये  पैसे  की

 नकदी  लेकर  भाग  गये  |

 लेकिन  पटियारा  स्टेशन  पर  इस  तरह  की  किसी  घटना  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  पुलिस  जिस  पर  शान्ति  कौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  की

 रोकथाम  की  आवश्यक  कार्यवाही  की  है
 ।

 जहां  जरूरत होती  वहां  रेलवे  सुरक्षा दल  के

 हथियारबंद सैनिक  भी  तैनात  किये  जाते  हैं  ।

 निम्बाहैडा  स्टेशन  पर  यात्रियों  के  लिये  शेड

 Vo,
 श्री  बैरवा  कोटा  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 निंबाहेड़ा  के  रेलवे  स्टेशन  पर  प्रति  दिन  टिकटों  की  कितनी

 होती

 2
 कितने  वैगन  भरे  जाते  कौर  खाली  होते  हैं  ate  इनसे  रेलवे  को  कितनी  वारिक  प्राय

 है

 few (7)  क्या  कारण  है  कि  इस  स्टेशन  पर  यात्रियों  के  लिये  ats  का  कोई

 are

 नहीं  है

 ;

 ae  की  कब  तक  झ्राद्या  की  जा  सकती  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  शाहनवाज  इस  स्टेशन  पर  टिकटों  की  बिक्री

 से  प्रति  दिन  yoo  रुपये  की  औसत  झ्रामदनी  होती  है  ।

 gee? F ATa, से  १९६२  तक  के  वित्तीय  वर्ष  में  जितने  माल  डिब्बों  को  भरा

 शौर  खाली  किया  गया  उनकी  संख्या  ४४०२  CY  थी  ।  इसी  भ्रांति में  रेलवे  को

 L,9¥,\90€  रु०  की  हुई  |

 उपभोक्ताओं  की  सुविधा  के  कामे  के  लिए  जितनी  रकम  रखी  गई  उसमें  दूसरे  स्टेशनों

 की  झरा वस् यकताओं को  देखते  हुए  जिन्हें  प्रथमता  दी  गई  इस  स्टेशन  पर  प्रभी  तक  यात्री-दौड  नहीं

 बनाया गया  है

 यात्री-प्लेटफार्म  पर  ४५०  वर्ग  फुट  छत  बनाने  की  मंजूरी  दे  दी  गयी  है  कौर  इसके

 लिये  रकम  उपलब्ध  तो  वित्तीय  वर्ष  १९६३-६४  में  इस  निर्माण-किये को  हाथ  में  लेन  का  विचार

 है  ।

 बुग्घसागर प्रपात  से  बिजली

 १२१४१.  श्री  प्र०  चं०  :  कया  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  दुग्धसागर  प्रपात  से  बिजली  बनाने  की  योजना  पर  विचार  करती  रही

 है  ;  झर

 यदि  तो  इस  बारे  में  यदि  कोई  wer  निर्णय  किये  गये  तो  वे  क्या  हैं
 ?

 सिचाई site  चक  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हां ।

 aa  (a)

 शीघ्र  ही  श्राववयक
 पुनरावेक्षण  सब क्षण

 किया  जायेगा  ।

 विधिक a  अ  अ  अ  अ  अ  अ  अ  अ

 कमल taper  अंग्रेजी  में



 Mao  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  कौर  २५३९

 ध्यान fi  T

 डाकियों को  मकान  फिराया  भत्ता

 १४२.  शी  बैरवा  कोटा  :  परिवहन  तथा  संचार  मंत्र  बताने का

 रगे  कि

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  डाकिये  को  भारत  सरकार  का  तृतीय  श्रेणी  का  कमेंचारी  माना  गया

 यदि  तो  क्या  उनको  मकान  किराया  भत्ता  दिया  जाता

 यदि  तो  कब  से  ;  कौर

 दि  उपरोक्त  भाग
 )

 का  उत्तर  नकारात्मक

 तो  उन्हें  यह  भत्ता  कयों  नहीं  दिया

 जाता जब  कि  केन्द्र  के  सभी  कर्मचारियों  को  दिया  जाता  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  उपमंत्री  हा ं।

 हां

 १-१-४७ से

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 करल म समद्र द्वारा में  समद्र  द्वारा  भिदता  का  कटाव

 TRUER  श्री  पोट्टेकाट्र  :  क्या  सिचाई  शौर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 ४  १९६२  को  हुए  भारी  मात्रा  में  समुद्र  द्वारा  भूमि  के  कटाव

 के  कारण  कलानौर  दहर  को  भय  उत्पन्न  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  दहर  को  बचाने  के  लिये  सरकार  तत्काल  क्या  कदम  उठायेगी
 ?

 सिचाई  शौर  faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  केरल

 सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार
 ४  १९६२  के  बाद  किसानों  शहर  में  गम्भीर  रूप  से

 समुद्र
 में  कटाव  हो  गया

 |
 कटाव  से  वहां  कुछ  इमारतों  नारियल

 के
 बागानों  को  खतरा  राज्य

 सरकार  लगभग
 ७

 लाख  रुपये  की  लागत  के  सुरक्षा  कार्य  का  प्राक्कलन  तैयार कर  रही  है  |

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  are  ध्यान  दिलाना

 राजशाही  के  झरणाधियों पर  पाकिस्तानियों द्वारा  कथित  आक्रमण

 श्री  बागड़ी  (  ):  मं  नियम  १९७  के  अन्तर्गत  प्रधान  मन्त्री  का  ध्यान  निम्न  अ्रविलम्बनीय

 लोक
 महत्व  के  विषय

 को  प्रो  करता  हूं  र  चाहता हुं  कि  वह  इत  सम्बन्ध में  तरपत  वक्तव्य
 द

 पाकिस्तानियों  द्वारा
 राजशाही

 ये  पटाका प
 हदी  से

 ड at
 वाले  दारणाथियों  पर

 ग्रामीण
 ।

 मल  अंग्रेजी  में

 1802  (Ai)  |
 PRB



 २४३२
 लम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  ३६  १९६२

 ध्यान

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्यो  मंत्री  तथा  श्रमशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 इस  घटना  का  व्यौरा  इस  प्रकार  है

 २१  अ्रगस्त  को  लगभग  साढ़े  ११  बजे  रात  मुर्शिदाबाद जिले  में  रानी  नगर

 थाने  के  ध. प्रन्तगत  चोर  राजनगर  से  एक  भारतीय  पुलिस  अधिकारी  नाव से  शिवनगर

 पहुंचा |  उसने  सुना  कि  झगड़ा  हो  रहा  श्र  उसे  पता  चला  कि  राजशाही  जिले

 में  पावा  नामक  थाने  के  aaa  दीवार  किशनपुर  के  कुछ  पाकिस्तानी  भारत  की

 जमीन  पर  ५००  गज  भीतर  झरा  गए  दस  शरणार्थियों  पर  हमला  करके  उन्हें

 लूटने  की
 कोशिश

 कर  रहे  थे
 ।

 ये  लोग  राजशाही  की  तरफ  से  दो  नावों  पर  बैठ  कर

 are  थे  भारतीय  पुलिस  अधिकारी  ने  दो  नाविकों  के  साथ  जाकर  हस्तक्षेप

 करने की  कोशिश  तब  पाकिस्तानियों ने  उन  पर  भी  हमला  कर  जिस  पर

 पुलिस  अधिकारी  ने  aren  रक्षा  के  लिये  रिवाल्वर  से  पांच  बार  गोलियां

 चलायीं alt  इस  तरह  वह  जबरदस्ती घुस  पैठ  करने  वाले  पाकिस्तानियों को  डरा

 कर  भगाने  में  सफल  हो  गया  ।  उन  दस  शरणार्थियों  को  दोनों  नावों
 सहित

 बचा

 लिया  गया  ।  दोनों  are  से  कोई  हताहत  नहीं  ।

 मुर्शिदाबाद  के  जिलाधीश  ने  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक ों  द्वारा  गैर  कानूनी  तरीके
 से  घुस  पैठ

 करने  कौर  मारवाड़  करने  के  खिलाफ  राजशाही  के  डिप्टी  कमिश्नर  के  पास  विरोध

 पत्र  भेज  दिया  है  ।

 श्री  बागड़ी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  1  $  जिस  वक्‍त  पाकिस्तानी

 रेफ्यूजीज  को  लूट  रहे  थे  उनको  जबदंस्ती  घसीट  रहे  वहां  पर  पहुंची  उसने

 फायर  किया  तो  या  तो  पुलिस  की  नीति  यह  थी  कि  फायर  हवाई  करें  या  उन  को  गिरफ्तार  करें  लेकिन

 हमारी  पुलिस  दोनों  नीतियों  में  विफल  रही  न  तो  उन  लुटेरों  को  गिरफ्तार  कर  सकी  कौर
 न

 ही

 उनको  जरूरी कर  क्या  इस  की  तह  के  अन्दर  केन्द्रीय  सरकार  की  यह  नीति  तो  नहीं  है  कि  न  ह

 ऐसे  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  जाय  न  ही  उन्हें  किया  अगर  ऐसा  नहीं  है  at  फिर  उन

 को  गिरफ्तार  क्यों  नहीं  किया  गया
 ?

 att  जवाहरलाल नेहरु  :  ऐसी  कोई  नीति  नहीं  है  लेकिन  माननीय  सदस्य  ने  सुना  होगा
 कि

 एक

 पुलिस का  अफसर  पहुंचा  |  एक  झ्रादमी  के  लिये  १०,  १२  या  जितने  भी  वे  लोग  रहे  हों  उनको

 पकड़ना  उसके  लिये  जरा  दुश्वार  हो  गया  इसलिये  उस  हालत  में  जो  कुछ  वह  कर  सकता  था  उसने

 किया  यानी  तमंचा  चला कर  उनको  भगा  दिया  |

 श्री  रघनाथ  fag  :  यह  जो  पाकिस्तानी  लोग  इधर  कराये  थे  क्या  उन  के  पालत

 हथियार  भी

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  हथियारों  के  बारे  में
 तो

 हमारे  पास  कुछ  नहीं  लिखा है  ।

 faa  अंग्रेजी  में



 ६  १८८४  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषयों की  भोर  २५३१

 ध्यान  दिलाना

 रेल  दुर्घटना  जांच  आयोग

 पत्नी  योग  झा  (waqaat) )
 :  नियम  reg  के  अन्तर्गत  मैं  रेलवे  मन्त्री  का  निम्नलिखित

 महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाता  हूं  गौर  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध में  वक्तव्य  दें

 रेलवे  दुर्घटना  जांच  झ्रायोग  द्वारा  प्रिया  कार्य  समय  के  पूर्वे  बन्द  किया  जाना  ।

 मंत्री  स्वर्ण
 :

 सरकार  द्वारा  २१-७-६२  की  रात  को  डुमरांव  में  ६  डाउन

 अमृतसर-हावड़ा  मेल  के  साथ  हुई  दुर्घटना  की  जांच  करने  के  लिये  19~9— & %  को  नियुक्त  किये  गये

 जांच  ने  ३१-७-६२  १-८-६२  को  दिल्‍ली  में  प्रारम्भिक  चर्चा  की  ।  ee को

 उसने  दुर्घटनास्थल का  निरीक्षण  किया  ae  RA—B—ZN  से  पटना  में  अपनी  बैठक  दुरू  की  ।  जनता

 को  झ्रायोग  की  सहायता  के  लिये  ज्ञापन  शादी  भेजने  के  लिये  आवश्यक  सूचनाएं  समाचार  पत्रों  में

 जारी की  गई  थीं  ।

 २५-८-६२  को  भारत  के  अतिरिक्त  महावादेक्षक श्री  सान्याल  ने  रेलवे  की  झोर  से  सफाई

 oer  करते  हुए  कुछ  कागजातों  का  निर्देश  किया  श्र  आ्रायोग  को  सुचित  किया  कि  वे  पुलिस  के  हाथ

 में  बिहार  राज्य  के  वकील  श्री  ao  Ho  सिंह  ने  सवाल  किये  जाने  पर  बताया  कि  वे  कागजात

 बक्सर  के  सके  डिवीजनल  अधिकारी  के  पास  हैं  ।  इस  पर  आयोग  ने  कहा  कि  जांच  का  विषय

 धीन  हो  सकता  है  प्रौढ़  वकील  से  उ  त  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिये  कहा  ।  इस  शर्ते  पर  कार्यवाही

 २५-८-६२  को  जारी  रही  |

 रविवार  २६  १९६२  को  कोई  बैठक  नहीं  हुई  ।

 २७  १९६२  तदनुसार  सोमवार  को  श्री  सान्याल  ने  कहा  कि  यदि  कोई  फौजदारी

 भ्र दा लत  इस  मामले  को  स्वीकार  कर  लेती  है  तो  उसका  होगा  कि  भ्राता  उसके  साथ  साथ  जांच

 पड़ताल  करे  ऐसी  जांच  पड़ताल  अर्थ  होगा  फौजदारी  झ्र दा लत  का  अपमान  करना  |

 ने  बिहार  राज्य  के  वकील  श्री  कार  Ho  सिंह  से  पुछा  है  कि  क्या  उपरोक्त  रेलवे  दुर्घटना का  मामला

 फौजदारी  भ्रदालत  में  चला  गया  है  क्या  फौजदारी  अदालत  ने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  है  श्री

 सिंह  ने  बताया  कि  rat  तक  तो  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  परन्तु  ३०  १९६२  को

 शिकार  में  ले  लिया  जाएगा  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  फौजदारी  भ्रदालत  में  इस  मामलें  पर  फैसला

 होने  में  बहुत  समय  लग  जाएगा  प्रौढ़  ग्रा योग  इसकी  जांच  पड़ताल  काफी  पहले  समाप्त  कर  देगा  एक

 के बन मैन के  बकील  श्री  To के  ०  दत्त  ने  बताया  कि  were  फौजदारी  अदालत  इस  मामले  को

 शिकार  में  ले  लेती  है  तो  झ्रायोग  कार्यवाही  जारी  नहीं  रख  सकेगा  ।  आयोग  ने  इस  विचार  के

 अनुसार  सम्भव  है
 कि

 श्री
 सर  ०

 के
 ०

 सिंह  को  इस  मामले  की  पूरी  जानकारी
 न  हो  उनसे  ध्यानपूर्वक

 मामले  की  जांच  पड़ताल  करने  उस  कार्यवाही  सम्बन्धी  लिखित  रिपोर्टे  देने  के  लिये  कहा  गया  है

 जो  दुर्घटना  के  तुरन्त  बाद  पहली  जानकारी  मिलने  पर  की  गई  थी
 ।

 आयोग  ने  श्री  सिंह  से  आगे  कहा  है
 कि  इस  बीच  में  फौजदारी  अदालत  इस  मामले  को  झपने  विचाराधिकार में  नहीं  ले  रही  है  ।  श्री

 सान्याल  ने  बताया  कि  इस  मामले  की  परिस्थितियों  में  कार्यवाही  करना  उचित  नहीं  होगा  ।

 २८  भ्रमित  को  बिहार  राज्य  के  वकील  श्री  सिंह  ने  एक  हस्तलिखित  पत्र  पेदा  किया  जिसमें  बक्सर

 के  एस०  डी०  प्रो०  तथा  मुंसिफ  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जारी  किए  गए  विभिन्न  areal  की  नकलें  दी  गई  थीं  ।

 श्री  क०  To  बर्मा  जिन्होंने  २८५-८-६२  की  बिहार  सरकार  की  मामले  पर  नुक्ताचीनी  की

 मूल  अंग्रेजी  में



 २५३  प्र विलम्ब नी SUNT  ल्च्या  य  लोक  महत्व  के  विषयों  की  दि  ३१  ERR

 ध्यान  दिलाना

 «1  स्वर्ण

 matt  की  उपस्थिति  में  श्री  सिह ह  से  तथ्यों  का  सत्यापन  किया  प्रौर  उसके  बाद  कहा  कि  QVV-G-|X

 को  मामला  फौजदारी  cara  के  विचारा पि गाए  में था  ।  उन्होंने  कहा  कि  नए अ बिहार  सरकार  के

 mare  फौजदारी  न्यायालय  में  कार्यवाही  प्रौर  प्रयोग  द्वारा  जांच  साथ  साथ  चल  सकते  थे  |

 ऐसी  परिस्थिति  में  श्री  सान्याल  ने  कहा  कि  आयोग  द्वारा  इस  प्रवीण  में  जांच  से  उस  मुकदमे

 पर  बूरा  पड़गा  कौर  सरकार  यह  नहीं  चाहती  कि  ara  जांच  का  फौजदारी  अदालत  में

 भ्र भि युक्त  व्यक्तियों  के  मुकदमे  पर  बुरा  असर  पड़े  ।  भ्रायोग  ने  श्री  सान्याल  की  बात  मानते  हुए  सुनवाई
 स्थगित

 कर
 दी  wit  समस्त

 सम्बन्धित  व्यक्तियों
 को

 सुचित  किया  कि  यदि  श्रावश्यक gar  तो  साक्ष्य

 दर्ज  करने  के  लिय  नई  तारीख  निश्चित  की  जाएगी  |

 maar  के  सभापति  से  प्रतिवेदन  मिलने  पर  अग्रगण्य  कारवाही  के  सम्बन्ध  में  निर्णय नय  किया

 जाएगा  ।

 श्री  योगेन्द्र  झा :  इस  तरह  की  घटनाएं  दिन  होती  रहती  हैं  ।  घटनास्थल  किसी न  किसी

 ava  सोन  ने  डॉ  aus  ह  इद  सरट  अर  पस्त  सरक  को  Gere  हे  ETAT  HEAT  समर

 कर  दिया  तो  जांच  कार्य  सम्भव  नहीं  है  ।  क्या  समस्या  के  इस  पहल  की  प्रो  सरकार  का  ध्यान  गया

 हां  तो  इन  कानूनी  की  सतत  सम्भावना  से  निपटने  के  लिये  सरकार  ने  कुछ  निर्णय

 किया है  ?  अगर  हां  तो  ये  faa क्या  हैं  ?

 सरदार  स्वर्ण  यह  जरूरी  सवाल  है  ।  पहले  भी  इस  किस्म  की  हालत  पैदा  हुई  थी  ।  पंजाब

 में  एक  एक्सीडेंट  gat  था--मोहड़ी  एक्सीडेंट--उसमें  कमीशन  श्रॉफ  इनक्वायरी  बैठाया  गया  था  लेकिन

 पंजाब  सरकार  ने  वह  मुकदमा  नहीं  चलाया  था  ।  उन्होंने  शायद  प्रभी  अ्रदालत  में  चालान  पेदा  नहीं

 किया  था  |  कमी दान  श्राफ  इनक्वायरी  के  फैसले  के  बाद  फिर  में  उन्होंने  मुकदमा  दायर  किया

 था  ।  यह  एक  अहम  बात  है  ।  इस  पर  विचार  करके  कोई  ढंग  निकाला  जायगा  ताकि  एक  ही  मामले

 के  मुताल्लिक़  दो  लहज़ा  जगह  Tw. a U [  फौजदारी  अदालत  में  प्र ौर हाई  पावर  कमीशन  दोनों  के  सामने

 वहू  चीज  चालू  न  रहे  ।  कुछ  इसके  मुताल्लिक  सोचा  जायगा  किं  क्या  किया  जाये  |

 श्री  योगेन्द्र झा  :  अध्यक्ष  महोदय  एक  प्रश्न  में  रोक  करना  चाहता  हूं  ।

 महोदय  :  एक  से  ज्यादा  नहीं  कर  सकते
 |

 पत्नी  निम्ब यार  )  :
 सभापति  ने  डो  जांच  के  दौरान  में  २८  तारीख  को  श्री

 सान्याल  से  प्रदान  पुछा  क्या  सरकार  को  उसका  पता  है
 ?

 सभापति  ने  यह  पुछा  कि  सरकार

 इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  आयोग
 को

 रखने  से  कोई  लाभ  नहीं  इसे  हटा  देना  चाहिए

 are  समुपदेशी ने  ऐसा  ही  होगा  ।  मैं  तो  आदेशानुसार  बोल  रहा  हूं  ।”  यदि  ऐसी  बात  है  तो

 समपदेशी  को  सरकार  ने  क्या  हिदायत  दी  है  ?

 fait  स्वर्ण  सिंह  मैंने  अपने  वर्क् लै व्य  में
 जो

 जो  तके  विभिन्न  ्रवस्थाम्मों  पर  हुए  शर  जो
 श्री

 सान्याल  ने  कहा  बताए  थे  ।  जो  समाचार  पत्रों  में  समाचार  rar  है  उसका  विरोध  करना  ate  पुष्टि

 करना  मेरे  लिये  कठिन  है
 ।

 श्री  सान्याल  ने  यह  बात  कही
 थी  कि

 यदि  न्यायालय
 प्रौढ़

 जांच
 के  सामने  साथ  साथ  कार्यवाही  हो  रही  हो  तो  यह  उचित  नहीं  ।

 wast  में
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 ध्यान  दिलाना

 poet  महोदय  :  मानवीय  मन्त्री  कह  सकते  हैं  कि  समाचार  पत्रों
 का

 समाचार  सही  है

 या  नहीं

 धी  स्वर्ण  सिह
 :

 श्री  सान्याल  को  कोई  area  देना  झ्रावश्यक  नहीं  क्योंकि यह  विधि

 सम्बन्धी  मामला  था  कौर  उन्होंने  वैदिक  स्थिति  बतला  दी  ।

 fet  नम्बियार  :  उन्होंने  कहा  है  कि  उन्हें  आदेश  दिया  गया  था  ।

 श्री  स्वर्ण  सिंह  :  उन्हें  कोई  विशेष  seer  नहीं  दिये  गये  थे  ।

 tet स०  Ato  बनी  :  बिना  झ्रादेशों  श्री  सान्याल  वहू  वक्तव्य कैसे

 महोदय  :  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  ऐसा  ही  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  है  ।

 कार  ने  at  निर्णनय  करना  है  कि  जब  दोनों  चीजें  साथ  साथ  जानी  हैं  तो  जांच  कैसे  हो  सकती  है  ।

 fait  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  माननीय  मन्त्री का  ध्यान  जांच

 समिति  के  सभापति  ने  न्यायालय  में  जो  यह  कहा  कि  कोई  जांच  की  कार्यवाही को  बन्द  करने  की

 कोशिश कर  रहा  है  उसकी  शरीर  दिलाया  है  ?  इसी  सम्बन्ध  में  क्या  माननीय  मन्त्री  को  यह  भी  पता  है

 कि  जब  प्रयोग  ने  पुलिस की  कार्यवाही  इत्यादि के  कागज  मंगवाए  तो  उन्होंने  आयोग  के  सामने

 कागज  प्रस्तुत  करने  से  इंकार कर  दिया  है  ।

 श्री  स्वर्ण  सिंह
 :  मे  नहीं  कह  सकता  कि  निवृत्त  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाघीश ने  यह  वात

 क्योंकि  मैं  इसका  सत्यापन  करना  चाहता  हुं  ।  मुझे  उससे  प्रतिवेदन  नहीं  मिला  है  ।

 वे  न्यायाधिकारी  हैं  कौर  जो  वे  कहेंगे  मैं  मान  लूंगा  ।

 दूसरी  घात  के  बारे  में  मैंने  पहले ही  बता  दिया  है  कि  वे  लेख्य  पुलिस  के  कब्जे  में  थे  are

 न्यायालय  में  थे  परौ  अगले  दिन  उन  लेख्यों  की  प्रतियां  दे  दी  गई  थीं  ।

 जी  मुहम्मद  इलियास  )  :
 केन्द्रीय  सरकार  ae  रेलवे  प्रशासन में  इस  जांच  की

 art  की  कार्यवाही  सें  कुछ  मतभेद  है  ?

 धी  स्वर्ण सिंह
 :

 कोई
 ऐसा  मतभेद

 नहीं  है

 छी  दाजी  क्या  सभापति  ने  न्यायालय  में  कहा  कि  बिहार  सरकार  सहयोग  नहीं

 दे  रही  थी  ate  जांच  को  रोकना  चाह  रही  थी  ।  यदि
 तो

 सरकार  ने  इस  बात  को  सुनिचित

 करने
 के

 लिये
 कि

 जांच  कि  पूरी  हो  जाए  कया  कार्यवाही  की  है
 ।

 श्री  स्वर्ण  सिंह  :  प्रशन  के  पहले  भाग  के  बारे  में  में  कुछ  नहीं  कह  सरकता  जब  तक  कि  मैं  आयोग

 के  सभापति  से  इसका  सत्यापन  नहीं  करवा  लेता  तौर  प्रशन  का  दूसरा  झाग  नहीं  उठता  |

 श्नीमती रेणु  चक्रवातों  )  क्या  जांच  आयोग  को  समाप्त  कर  दिया  है  या  नहीं  इसकें

 विषय  में  उन्होंने  कोई  ठीक  जानकारी  नहीं  दी  है  ।  संसद  का  सत्र  समाप्त  होने  से  पहले  माननीय

 मन्त्री  जो  भी  सही  स्थिति  हो  उसके  सम्बन्ध  में  बताएं  |

 fat  स्वर्ण  सिह  जब  इस  बात  का  हम  निणेनय  कर  लें  कि  क्या  कार्रवाही  की  जाएगी  तो  मैं
 सदन  को  निश्चय  ही  बता  दूंगा  |

 महोदय :  सदस्य  चाहते  हैं  कि  सत्र  समाप्त  होने  से  पहले  वह  जानकारी  दे  दी  जाए  ।

 पति  स्वर्ण  सिह
 :

 मैं  कोशिश  करूंगा  ।

 fat  अंग्रेजी
 में
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 ध्यान  दिलाना

 सहारनपुर  के  निकट  रेल  के  संबंध  में  ध्यान  देने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 महोदय
 :

 मेरे  पास  सहारनपुर  के  नज़दीक  रेल  दुर्घटना  के  बारे  में  कई

 नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचनायें  हैं  ।  एक  स्थगन  प्रस्ताव भी  है

 माननीय  मन्त्री  ४  बजे  वक्तव्य देंगे  ।

 sat  स०  मो०  हम  चाहते हैं  कि  स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  जाये  ताकि

 माननीय  मन्त्री  को  त्याग  पत्र  देने  के  लिये  कहा  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदन  में  तथ्य  दिये  जाने  के  बाद  में  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  |

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्ञाहनवाज  :  कल  ६  शाम  मैं  सहारनपुर  था  ।

 हस्पताल में  ७  व्यक्ति  शेष  प्रथमोपचार  के  बाद  चले  गए  थे ।  मेरे  विचार  में  इस  समय  तक

 तीन  कौर  हस्पताल  सोचते गए  होंगे  ।

 कुछ  माननीय सदस्य  खड़े  हुए

 poem  महोदय  :  शान्ति  ।  रेल  gear  हुई  है  ।  सदन  को  जानकारी  दी

 जाएं  |

 co

 सदस्य  की  दोष  सिद्धि

 महोदय
 :  मुझे यह  सुचना  देनी  है

 कि  मुझे  मद्रास  के  पुलिस  कमिश्नर  से

 यह  सुचना  प्राप्त  हुई  है  कि  लोक-सभा  के  सदस्य  श्री  पी०  शिवशंकर की  २८  १९६२ को

 एगमोर  मद्रास  के  चीफ  प्रेसीडेंसी  मजिस्ट्रेट  द्वारा  दोषसिद्धि  की  गई  ae  उन्हें  भारतीय दण्ड

 संहिता की
 धारा  १४३  ate  दण्ड  विधि  संशोधन  अघिनियम  की

 धारा
 ७  के  अधीन  तीन

 मास की  सादी  कंद  की  सजा  दी  गई  |

 oe

 सदस्य  का  निलम्बन

 अध्यक्ष  महोदय  :  मिनिस्टर  are  पार्लियामेंटरी  अ्रफ़ेयज  |

 ait  राम  सेवक  यादव  अध्यक्ष  एक  निवेदन था  कि ait  इसी  हफ्ते

 में  सिचाई  कौर  विद्युत्‌  मंत्री  ने  झ्रासाम  कौर  उत्तर  प्रदेश  की  बाढ़  के  बारे  में  एक  वक्तव्य .  .

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जब  वह  वक्तव्य  यहां  दिया  तो  माननीय  सदस्य  उस  को  सुन  लें  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव  :
 अध्यक्ष  श्राप  मेरा  निवेदन तो  सुन  लें  ।  श्राप  मेरी  पूरी

 बात  तो  सुन  जो  कि  में  कहना  चाहता  हूं  ।

 वह  बात  तो  राज  सवेरे  रेडियो  से  ख़बर  राज  है
 कि  बिहार  में  मुजफ्फरपुर प्रौर

 चम्पारंन  क्षेत्र  में  श्र  श्रीराम  में  झ्र ौर  बाढ़  TAS  कई  लोग  मर  सैकड़ों  जानवर  बह  हज़ारों

 ————— बीघे  ज़मीन  जलमग्न  हो  गई  शर  करोड़ों  रुपये  का  नुक्सान
 ।  में  ने  इस  सिलसिले  में  एक

 तेजी  में
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 एज नं मेंट  मोशन  दिया  था ।  यह  रेलवे  एक्सीडेंट  से  कम  महत्वपूर्ण  विषय  नहीं  है  ।  उससे  भी

 ज्यादा  महत्व  का  यह  विषय  है  ।  ऐसे  महत्वपूर्ण  विषय  पर  यहां  पर  विचार  न  हो  तो  इसको  कैसे

 सहन  किया  जा  सकता  है  ।  लोगों  को  तत्काल  सहायता  की  श्रावस्यकता रिलीफ  देने  की

 जरूरत है  ।  ऐसे  महत्वपूर्ण  विषय  पर  इस  सदन  में  विचार  न  ऐसे  महत्वपूर्ण  विषय  को  इस

 सदन  में  कार्य  स्थगन  प्रस्ताव  के  रूप  में  लाने  न  दिया  जाय  शर  उस  पर  चर्चा  न  करने  दी

 तो  यह  बहुत  ही  गम्भीर

 mead  महोदय  :  मेंने  इजाज़त  प्रभी  तक  नहीं  दी  है  are  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो

 श्री  राम  सेवक  यादव  अध्यक्ष  मेरा  निवेदन  है  कि  ...  .  .  .

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  जरगर  श्राप  बोलते  चले  गयें  तो  में  बन्द  कर  दूंगा  कि  इस  चीज़

 को

 रिकार्ड  न  किया जाय

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  *  *

 wert  महोदय
 :

 श्राप  बेठ  जायें  कौर  बात  को  सुन  लें  ।  श्रानरेबल  मेम्बर  अगर

 चाहते  हैं  कि  जो  हम  कार्रवाई  कर  रहे  हैं  उसमें  कोई  तबदीली  हो  तो  उसका  यह  तरीका  नहीं

 यह  कायदा  नहीं  है  ।  पहले  वह  इसकी  मुझे  इत्तिला  दें  कि  इस  चीज़  के  बारे  में  वह  कोई  तबदीली

 चाहते  मुझ  से  बात  करें  बाद  में  उसको  यहां  पर  यहां  पर  उठायें  ।  उसको  उठाने  से

 पहले  उनको  मुझे  उसकी  इत्तिला देनी  चाहिये  ।  कितनी दफा  मेंने  कहा  है  खास  तौर  पर  इन  भ्रानरेबल

 मेम्बर  साहब  को  कौर  दूसरों  को  भी  कि  इस  तरह  से  खड़ें  हो  कर  दखल  देना  ठीक  नहीं  यह  जो

 डिसिप्लिन  उसको  बिगाड़ता  मेरी  बात  को  न  मान  कर  झ्रानरेबल मैम्बर  बीच  में  ही

 खड़े  हो  जाते  जो  उचित  नहीं  है  ।  अगर  वह  चाहते  हैं  .

 श्री  बागड़ी  :  भ्रध्यक्ष  ए  प्वाइंट  ग्राफ  आडर  ।  एड जोने मेंट  मोशन

 के  बारे  में  जिस  प्वाइंट  का  आपने  ज़िक्र  किया  जिस  रूल  का  जिक्र  किया  क्या  वह  इन्हीं  पर

 लागू  होता  है  कौर  रेलवे  एक्सीडेंट  के  बारे  में  जो  चीज़  चली  उसके  ऊपर  यह  कानून  लागू

 नहीं  होता है  ?'

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेंने  बाकी  मेम्बर  साहिबान  के  लिए  भी  कहा  है  ।  शायद  भ्राभरेबल

 मेम्बर  ने  सुना  नहीं  है  झ्र  बिना  सुने  हुए  ही  वह  खड़े  हो  गये  मेंने  कहा  है  यह  श्रानरेबल  मैम्बर

 कौर  बाकी  मैम्बर  भी  ।  मुझे  कोई  मौका  देते  नहीं  हैं  बीच  में  ही  बोलना  शुरू  कर

 देते  मेंने  खुद  ज़िक्र  किया  है  कि  कालिंग  टेंशन  नोटिस  है  ate  मिनिस्टर  साहब  चार  बजे

 उसका  ज़िक्र  बयान  देंगे
 ।

 मेंने  खुद  इस  चीज़  को  हाउस  में  रखा  खुद  में  इसको  हाउस

 में  लाया हुं  ।

 भी  बागड़ी  :  भ्रध्यक्ष

 meat  महोदय
 :

 काडर  भ  ।  चूंकि  में  खुद  उसको  लाया  था  हाउस  में  इसलिए  में  ने

 उसको  सुना  |  क्या  माननीय  सदस्य  बैठ  जायेंगे  या  नहीं  ?

 मेंने  माननीय  सदस्य  को  कहा  है  कि  नगर  उन्हें  कुछ  इस  में  तबदीली  की  जरूरत  है  तो  ag

 इसकी  मुझे  इत्तिला  दें

 ee  लिवा  क  अ
 *

 eefeat  के  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  की  गई  ।
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 श्री
 राम  सेघक  यादव

 :  अध्यक्ष  एक  व्यवस्था  का

 mere  महोदय
 :

 क्या  आप  कोई  प्वाइंट  ग्राफ  गाडर  रेज़  करना  चाहते  हैं
 ?

 थी  राम  सेवक  यादव  :  जी  हां  ।

 किसी  भी  तरीके  से  हो  लेकिन  अ्रध्यक्ष  रेलवे  के  बारे  में  काम  रोको  प्रस्ताव  का  सवाल

 यहां  पाया
 ।

 आपने  उसको  सुना  कौर  उसको  प्रोसीडिंग्ज़  में  रहने  दिया  ।  मेंने  जिस  विषय  की  चर्चा

 वह  विषय  कम  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।  लेकिन  भ्रध्यक्ष  भ्रापने  उसको  Traifers  में

 से  निकाल  देने  का  area  दे  दिया  ।  इस  तरह  का  में  निवेदन  भ्रध्यक्ष  महोदय  की

 तरफ  से  नहीं  होना  चाहिये  कौर  इस  तरह  के  महत्वपूर्ण  प्रश्न  को  कम  से  कम  इस  सदन  में  उठाने
 की  भ्रनुमति होनी  चाहिये  ।  हम  लोगों  के  यहां  खाने  का  क्या  मतलब  है  जबकि  जनता  की  जो  तकलीफ

 जनता  का  जो  दुख  दर्द  उसको  भी  हम  यहां  नहीं  रखें

 mene  महोदय
 :
 में  ग्र नुम ति  नहीं  देता  ।  संसद्-कार्य  मंत्री

 थी  राम  सेवक  यादव
 :

 ध्रध्यक्ष  वाह  जैसे  महत्वपूर्ण  सवाल  के  बारे  में  प्रश्न  यहां

 उठना  चाहिये  |  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  .

 महोदय
 :  अगर  यह  मेरे

 हुक्म
 की  खिलाफवर्जी  करने  जायेंगें  तो  मुझे  कोई  कदम

 उठाना  पड़ेगा
 |

 स्वय vA
 Sapa
 नीचे  दन

 श्री  रास  सेवक  यादव
 :
 अ्रध्यक्ष मेरा  बहुत  ही  है  .

 संसद-कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  :  में  ara  की  अन
 से  यह  घोष  गा

 करने

 के  लिए  उठता g

 ?  झगर न अध्यक्ष  सहोदर  :  क्या  वे  बैठेंगे या  नहीं  वह  मेरी  बात  मानने

 ru थी
 राम  सेवक  यादव

 :  साग  चा  ५1६ @ =;  द् नाजाय  =  alt  यह  प्रशन  यहां

 उठना चाहिये

 mere  महोदय  :  नगर  वह  मेरी  बात  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  तो  में  मैम्बर  साहब

 को  हुक्म  देता  हूं  कि  वह  बाहर  चले  जायें
 ।  वह  भ्रध्यक्ष  की  बात  नहीं  मान  में  ने  उन्हें  बैठने

 के  लिए  कहा  है  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  में  श्रापकी  आज्ञा  का  पालन  करते  हुए  झर  इसका  विरोध  करते  हुए

 बाहर  चला  जाऊंगा  लेकिन  उत्तर  अ्रसम  में  लाखों  लोग  बाढ़  के  कारण  पीड़ित

 ब  मर  रहे  उनका  सवाल  यहां  उठाने  दिया  जाना  चाहिये  ।

 mene  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जायेंगे  या  नहीं  जायेंगे
 ?

 श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :  वे  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 meu  महोदय  :  में  देख  रहा  हूं  कि  वह  बाहर  नहीं  गये  हैं
 ।

 वह  जानवर  कर  सदन  की

 कारवाई  में  रुकावट  डाल  रहे  जब  उनको  बाहर  जाने  को  कहा  गया  तो  भी  ag  बाहर  जाने

 को  तैय
 नहीं  हुए

 ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 वहू  बैठ  गये  हैं
 ।
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 mat  महोदय  वह  हाउस  की  कारंवाई  में  जान  बूझ  कर  रुकावट  डाल  रहे  हैं  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सवाल  है  कौर

 meat  महोदय :  श्री  में  हाउस  से  कहूंगा  कि  चूंकि  वहू  हाउस  की  कार्रवाई  को  चलने  नहीं

 देते  हैं  ग्रोवर  जानबझ  कर  उसमें  रुकावट  डाल  रहे  हैं  जब  उनको  बाहर  जाने  के  लिए  कहा  गया

 है  तो  वह  जाने  के  लिए  तैयार  नहीं  एसी  हालत  में  मेरे  लिए  कोई  चारा  नहीं  बच  रद्दा  है  कि  में

 हाउस  के  सामने  यह  तजवीज़  रखूं  कि

 भी
 बागड़ी

 :
 उनके  चले  जाने  के  बाद  श्राप  ढोलकी  बजाओ

 श्री  ज्ञ०  ब्०  fag  अध्यक्ष  श्राप  हुक्म  देंग ेतो  हम  चले  जायेंगे ।  लेकिन

 यह  कहना  जरूरी  है  कि  हम  लोगों  को  यहां  करना  है  कया  नगर  हम  लोगों  की  जो  तकलीफ  उनका

 थो  दुख  है  उसको  भी  हाउस  के  सामने  नहीं  रख  सकते  हैं

 महोदय  :  हिज  ।

 मंत्री  (srt  सत्य  नारायण
 :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 रस  सेवर शायद  यादव  को  एक  सप्ताह  के  लिए  सभा  की  सेवा  से  निलम्बित  किया  जाय

 पथी हंस  बसपा  :
 जो  कुछ्  भी  हो  उन्होंने  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  उठाया  है

 ।

 Wragg i  महोदय
 :

 हाउस  के  सामने  एक  तजवीज़  arg  है  ।  उन्होंने  जो  मेंने  उनसे  कहा  कमल  नहीं

 मेरा  कहना  उन्होंने  नहीं  हाउस  की  में  जानबूझ  कर  रुकावट  मेंने  उनको

 नेम  किया
 ate

 कहा
 कि

 चले  जायें  लेकिन  उन्होंने  जाने  से
 भी

 इन्कार  कर  दिया
 ।

 अरब  वह  यहां  बैठ  कर

 हाउस  की  कार्रवाई  को  चलने  नहीं  देते  हैं  ।  इसके  बाद  मेरे  पास  कोई  चारा  नहीं  है  कि  जो  मेरे

 सामने  तजवीज  झाई  है  fe  श्रानरेबल  मैम्बर  जो  यह  हैं

 भी  बागड़ी
 :

 लोग  मर  रहे  देश  की  इंसानियत  ,

 foray  महोदय  :  सदन  के  सामने  यह  प्रस्ताव  है  कि  राम  सेवक  यादव  को  सदन  की  सेवा  से

 एक
 सप्ताह  के  लिए  निलम्बित  किया  जाय  ।

 tet  स०  सो०  बनर्जी  :  हम  ऐसा  नहीं  करने  देंग े।

 ilo  न  सेन
 :

 हम  ऐसा  नहीं  होने  देंगे  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 मुझे  इस  सदन  में  एक  नहीं  अपितु  कई  सदस्यों  के  इस  प्रकार  के  बर्ताव  को  देख  कर  झटयन्त  दुख  होता

 है  ।  श्राप  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है
 ।

 ने  सब  खड़े  हो  कर  बाजू  हिलाते  हैं  ae  चिल्लाते  हैं  कि  oT

 गलत  हैं  ।  क्या  इस  तरह  से  लोकतंत्र  चल  सकता  है  ?

 श्री  बागड़ी  :  प्राइम  मिनिस्टर  भी  ऐसे  बोल  रहे  जैसे
 कोई  डिटेक्टर  बोल  रहा

 हो  ।

 मूल  sith  में
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 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  नगर  श्राप  हाउस  की  कार्यवाही  को  चलने  नहीं  देंगे  तो  हाउस

 सोच  सकता  है  कि  कार्यवाही  को  किस  तरह  से  किस  तरह  से  इंतजाम  करे  ।  मैम्बर  सब

 चुने  हुए  हैं  ।  झगर  चार  चार  कौर  दस  दस  एक  ही  बार  में  खड़े  हो  कर  बोलना  शुरू  कर  देंगे  तो  कोई

 कार्यवाही नहीं  चल  सकेगी  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  परिस्थितियां ऐसी  उत्पन्न  हो  गई  हैं  .  .  .  «

 श्री  Ho  ब०  सिंह  :  बाध्य  हो  कर  हम  को  जनता  की  दुख  तकलीफ  को  यहां  पर

 अघ्यक्ष  महोदय
 :

 मेरे  लिये  मुश्किल हो  गया  काम  को  नहीं  श्राप  चलने  देंगे  तो  मुझे

 मजबूर  हो  कर  हाउस  को  एड जो नें  करना  पहले में  प्राइम  मिनिस्टर साहब  को  सुनना

 चाहता हूं  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 इस

 सदन  में  कुछ  शिष्टता  कायम  रखनी  चाहिये  ate  किसी  मामले

 के  सही  या  गलत  पहलू  कुछ  भी  हों

 श्री  राम  सेवक  यादव  डिकोरम  का  यह  मतलब  नहीं  है  कि  जनता  को  श्राप  मार  उस  की

 wart +  सुनें  ॥

 शी  त्यागी  :  श्राप  की  मौत  में  दरख्वास्त  करना  चाहता  हूं  कि  श्रगर  यह  साहिबान

 गाली  देते  हैं  तो  लेकिन एक  एक  कर  के  बजाय  इस  के  कि  सब  लोग  एक साथ  ताकि  हम

 सुन  तो  लें  कि  कया  गालियां
 दी  जा

 रही  हैं
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु  :  हमारा  मतभेद  हो  सकता  परन्तु  यदि  शिष्टता कायम  न  रखी

 जाये  तो  संसद  में  काम  नहीं  सकता ।  यहां  शिष्टता  बिल्कुल  नहीं  रही  है  जेसा  कि  al  देखा

 गया है  ।

 दूसरे  जो  कहते  हैं  उस  का  पालन  करना  चाहे  हम  उसे  सही  या  गलत  समझें
 |  यह

 पहली  बात  है  कौर  संसदी  प्रक्रिया है
 ।  wa

 बाप  ने  प्रस्ताव किया  है  कि
 कि

 सदन  को
 निलम्बित

 किया  जाये  ।  हमें  ग्राप  की  इच्छा  का  पालन  करना  चाहिये  मामला  सदन  के  सामने  रखा  जाये  ।

 +श्रीमती  रेणु  चक्रों  :  इस  मामले  में  ऐटा  के  लोगों  पर  गहरा  प्रभाव
 डाला

 है  ।

 शिष्टता  का  आवश्यक  नहीं  |

 गंदी  बागड़ी  :  प्यार  हमारी  बात  को  नहीं  सुनेंगे  तो  प्राइम  मिनिस्टर  को  भी  कोई  नही

 इधर  वाले  नहीं  सुनेंगे
 ।

 पाध्या  महोदय  :  इस  प्रकार  यहां  पहली  बार  दुश्  हमें  देखना  है  कि  हम  लोग  लोकतन्त्र

 सला  सकते  हैं  ।  चाहे  में  गलत  हं  सही  श्रध्यक्ष का  कहना न  मानना  गम्भीर  बात  है  ।  जब  में  नें

 माननीय  सदस्य  को  बैठने  के  लिये  कहा  तो  उन्हें  बिना  चाहिये  ।  में  ने  हमेशा  माननीय  सदस्यों  को

 विचार  प्रकट  करने  की  इजाज़त  दी  है

 ।

 अब  भी  में  यह  कह  रहा  था  कि  यदि  उन्हें  कोई  शिकायत

 हो

 तो वे  मेरे  साथ  चर्चा  करें  ।  में  उस  पर  विचार कर  सकता  हूं  ।

 जो  कुछ  उस  पर
 मुझे

 खेद  है  हमने  राज्यों  के  लिये  उदाहरण  कायम  करने  है

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 श्रीमती  रेणु  चक्रबर्ती :  माननीय  सदस्य  जितनी  देर  तक  चर्चा  करते  हैं  सदन  के  बाहर  ठहरें

 उस  के  बाद  इस  प्रस्ताव  को  न  पारित  करें  ।

 श्री  सुरेन्द्र  नाथ  )
 :

 अध्यक्ष  के  प्राधिकार  पर  हमें  राय  नहीं  देनी  चाहिये

 कौर  के  को  मानना  माननीय  सदस्य  को  एक  सप्ताह के  लिये  निलम्बित  करना

 तो  कड़ा  निर्णय  है  ।  माननीय  सदस्य  श्राप  की  भ्राता  का  पालन  करें  कौर सदन  से  चलें  जायें  ।

 इस  प्रस्ताव  को  सदन  में  पारित  न  किया  जाये  |

 श्री  जगदेवसिंह  सिद्धांत  )
 :

 माननीय  अध्यक्ष  हम  श्राप  के  मान के  साथी

 हैं  ।  श्राप  के  का  पालन  करेंगे  ।

 meat  यह  बहुत  महत्व  काਂ  सवाल  है  जो  इनवाल्व  है

 श्री  स०  पो०  aaa
 :

 मेरी  दरख्वास्त है

 meet  महोदय
 :

 दरखास्त  का  सवाल  नहीं  है

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती
 :

 चूंकि  यह  मामला  पहली  बार  सदन  में  उठा  ह  अरत: इस संशोधन इस  संशोधन  को

 स्वीकार  किया  जाय  कि  सदस्य  को  एक  दिन  के  लिये  से  जानें  के  लिये  कहा  जाय  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 जब  वह  चले  जायें  इस  बात  पर  फिर  उस  का  भ्रमेंडमेंट  कराये  va  को  भी

 फ्लाइट कर  के  इस  से  मुझे  बड़ी  हैरानी  होती  है  ।  प्रौढ़  कभी  तो  मेरे  सामने  यह  सवाल

 इस  बात  के  अ्रमेंडमेंट  का  सवाल  इस  वक्त  मेरे  सामने  नहीं  है  ।  लंगर  वह  सिग्रेट  करें  न  asa  चाहे

 तो  उन  को  दूसरे  दिन  भी  माफ  कर  सकता  लेकिन  यह  दूसरी  बात  है  ।  वह  सवाल  इस  के  बाद  है  ।

 इस  मेरे  सामने  यह  प्रोपोजल  है  ।  यह  है  :

 रामसेवक  यादव  को  सभा  की  सेवा  से  एक  सप्ताह  के  लिये  निलम्बित  किया  जाये  ै

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  |

 श्रेय  महोदय
 :

 जिन  माननीय  सदस्यों  के  मत  ठीक  प्रकार  से  झ्र भि लेख में  नहीं  प्राय

 बे  oat  स्थानों  में  खड़े  हो  जायें
 ।

 श्री जवाहरलाल  नेहरू
 :

 इस  सवाल  सिर्फ  एक  पहला  दौर वह  यह  है  कि

 श्राप  का  हुक्म  माना  या  पौर  हम  कायदे  से  काम  करें  या  नहीं
 ।

 एक  तजबीज  मेरे  साथी  ने

 रक्खी  है  जो  के  सामने  है  ।

 tat स०  Alo  बनर्जी
 :

 में  उन  से  प्रस्ताव  वापिस  लेने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 श्रेय  महोदय
 :

 एक  बात  में  उन  साहिबान  से  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  चीज  को  बार  बार

 रिपीट  कर  रहे  हैं  कौर  कह  रहे  हैं  कि  इस  मोशन  को  विधड़ा  किया  जाये  ।  ने  देख  लिया  कि  म्उन  का

 कया  ऐटिट्यूड था  ।  उन्हें  स्पीकर  के  खिलाफ  रिफ्लेक्शन  किया  भ्र  कहा  कि  में  पार्टीजन  में  इज़ाबेल

 नहीं  रहा  ।  दूसरे  जब  वे  जाने  लगे  तो  इस  बात  पर  नहीं  गये  कि  में  ने  उन  से  कहा  था  कि  श्राप  चलें  जायें

 वे  कहते  हैं  कि  हम  रोष  पर  जाते  खुद  जाना  चाहते  उन्हों  ने  उस  की  तामील  भी  फौरन  नहीं

 की  ।  भ्रमर  इस  के  बाद  भी  मेम्बर  साहिबान  यह  समझते  हैं  कि  उन  का  जो  मैदान  है  उस  को  पास  न  किया

 तो  में  नहीं  समझता  कि  क्या  किया  जाय
 ।

 एक  तो  जब  उन  से  कहा  गया  कि  बाहर  करायें  तब  उन्होंने

 हुक्म  की  तामील  नहीं  उस  के  बाद  जब  बाहर  जाने  लगे  तो  यह  नहीं  कहा
 कि

 are  के  हुक्म  के

 बिक  वे  बाहर  जा  रहे  हैं
 ।

 मगर  यह  मेरे  सामने  होता  तो  बेशक  यह  तरीका  लेकिन  यह  मोशन  तो  श्रब

 wast  में
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 हाउस
 के  सामने  जिसकी  तौहीन  की  गई  है  ।  यह  सवाल  मेरी  जात  का  नहीं  हाउस  के  लिये  समझना

 सारे  हाउस  के  लिये  ।  जो  पैदा  मेरे  लैफ्ट  साइड पर  है  उस  क़ो  माननीय  सदस्यों  को  भी
 समझना

 चाहिये  कि  ag  उन  की  बेइज्जती  यह  सारे  हाउस की  बेइज्जती  क्या  इस  पर  उन  को

 भ्रफसोस  नहीं  है  धौर  क्या  वे  a  भी  यह  चाहते  हैं  कि  इस  मोशन  को  पास  न  कर  के  उन  को  माफ  कर

 दिया  जायें
 ?

 थी  राम  सेवक  यादव
 :  अध्यक्ष  मेरा  एक  निवेदन  सुन  लें  ।  मेरी  मंशा  कभी  भी  प्रत्यक्ष

 महोदय  के  आदेशों  की  अवहेलना  करने  की  नहीं  है  ।  लेकिन  जब  महत्वपूर्ण  प्रदान  कराते  हैं  तो  हमारे  लिये

 नामुमकिन  हो  जाता  है  कि  हम  उसे  न  उठायें  क्योंकि  वह  महत्वपूर्ण  प्रश्न  होते  जनता  के  जीवन

 का  सवाल  होता  लाखों  लोगों  का  सवाल  होता  ।  यह  भी  ऐना  ही  प्रश्न  है  at  चूंकि  ard  इस  को

 उठाने  का  मौका  नहीं  देते  इसलिये  में  प्रोटेस्ट  में  सदन  से  बाहर  जाता  |

 श्री  बागड़ी  :  में  भी  सरदार  के  साथ  लाक  आउट  कर  के  जा  रहा

 राम  सेवक  श्री  बागड़ी  पौर  कुछ  अन्य  सदस्य  सभा  से  बाहर  चले  गये  )  ।

 श्री  सिह  भ्रध्यक्ष
 मेरा  एक  नम्बर  निवेदन  वह  निवेदन श्राप  से

 श्राप  ने  हमारी  फीलिंग्स  को  नहीं  समझा  ।  जो  भी  यादव  जी  कह  रहे  उस  को  नहीं  समझा  ।  राज  ही

 मेरी  डिस्ट्रिक्ट  से  तार  ona  हैं  कि  वहां
 की

 स्थिति  गम्भीर  है
 ।

 हम  एजिटेटेड  होते  हैं  झौर  ऐसे

 सवाल  पर  श्राप  से  कुछ  निवेदन  करते  तो  श्राप  हमारी  फीलिंग्स को  समझिये  ।  श्राप  भले  ही  हमें

 निकाल  लेकिन  हम  भी  कोई  जिम्मेदारी  लेकर  पार्लियामेंट  में  ard  हैं  ।  इसलिये  श्राप  से  मेरा यह

 निवेदन जरूर  है  कि  इस प्रदान पर  हमें  श्राप  झक्क  मौका  दीजिये
 कि

 हम  प्रगति  फीलिंग्स  श्रपनी

 भोवनाग्रों  जब  श्राप  वाजिब  समझें  तब  यहां  रख  सकें  |

 श्री  सुरेन्द्र  ara  त्रिवेदी  प्रस्ताव  को  सदन  की  श्रीमती  से  वापस  लिया  जाय  |

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु  :  माननीय  सदस्य  ने  जिम्मेदारी की  चर्चा की  ।  पहली  जिम्मेदारी है  कि

 हम  यहां  ठीक  तौर  से  काम  जब  कहें  तब  खामोश  बार  बार  खड़े  न  हों  ।  यहां  डिस्पिलन

 भी  कुछ  रक्खें  ।  पहली  जिम्मेदारी यह  नहीं  तो  काम  ही  नहीं  हो  सकता
 ।  कया  केवल  उन्हीं  के  दिल  में

 कोमल  हृदय  है  जो  तकलीफ  महसूस  करता  है  दूसरों  के  लिये  उठता  है
 ?  wae दिल  में  तकलीफ

 हो  तो  गुल  मचा  कर  सरे  बाजार  चिल्लाते  नहीं  पौर  न
 चिल्लाने

 की
 जरूरत  है

 |
 उसमें

 वहां

 तकलीफ भी  कम  नहीं हो  जायेगी  ।

 मत  विभाजन  का  इस  प्रकार  से  नतीजा  है  ।

 पक्ष में  :  २३४५;  विपक्ष में  २४  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 सभा  का  काय

 मंत्री  सत्य  नारायण  में  घोष णा  करता  हूं  क  प्यारे  सप्ताह  में  जो  कि

 ३  सितम्बर  से  आरम्भ  होगा  सरकारी  कार्य  यह  होगा

 (१)  राज  के  झादेश  पत्र  में  से  बचे  हुए  किसी  कार्य  पर  चर्चा  ।

 मूर  wast  में
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 (२)  संविधान  संशोधन  )  १९६२  उद्योग  और  विनियमन )
 “”

 संशोधन  १९६२  पर  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस
 योग  )

 9882  पर  विचार  इन  विधेयकों  का  पारित  किया  जाना  ।

 (३)  परिसीमन  १९  ६२  को  संयुक्त  समिति  को  निर्दिष्ट  करने  के  लिये  भ्र नुम ति  के

 fag  प्रस्ताव  पर  विचार  ।

 (४)  अनुसूचित  क्षेत्रों  कौर  अनुसूचित  जाति
 आयोग  के

 प्रतिवेदन
 पर  चर्चा

 ।

 (५)  १५३  के  अन्तरगत  देहली  में  शान्ति-व्यवस्था  स्थिति  पर  विचार  |

 (६)  जीवन बीमा  निगम  के  ३१  १९५५  कौर  2E Zo  को
 समाप्त  होनें  था  लें

 वर्षों  के  लिये  प्रतिवेदनों पर  चर्चा

 श्रीमती  रेणु  करत  :  क्या  हम  देश  में  बाढ़  स्थिति  पर  भी  चर्चा  कर  सकते  हैं  ?

 श्रिष्यकष  महोदय  :  बाढ़ों  के  बारे  में  सदन  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  गया
 ।  इस  विवरण

 पर  चर्चा  करने  के  लिये  सदस्यों  ने  कहा  था  ।  वे  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  बाढ़  स्थिति
 पर

 चर्चा के  लियें  कुछ  समय

 सत्य  नारायण  सिंह  :  सिचाई  कौर  विद्युत्‌  मंत्री  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  गयें  हैं
 ।

 वह  सोमवार  को  सभा  स्थगन  होने  के  पहले  इस  विचार  पर  चर्चा के  लिये  २  g

 घण्टे  चर्चा  हो  सकती  है  |

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु
 :

 हम  सोमवार  को  इस  विषय  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं
 ;

 कदाचित

 ae  मंगलवार  को  भी  हो  सकती  है  ।

 थी  कामत  :  २७  ERR  के  बुलेटिन  के  भाग--  में  संसदीय  तथा  अन्य

 कार्यों  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  जानकारी  के  अन्तर्गत  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  १४  मद्दे  दी  गई  हैं  ।  ये  सब

 विचार  कौर  पारित  करने  के  लिये  हैं  ।  किन्तु  इन  में  से  कुछ  wait  तक  गुरःस्वापित  नहीं

 किये गये  हैं  ।  क्या  सरकार  की  यह  पद्धति  है  कि  लोक  सभा  का  सत्र  प्रारम्भ  होने  के
 दस

 दिन  बाद

 कार्यो-सूची दी  जाती  है  कौर  उस  पर  भी  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  निश्चित  रूप  से  नहीं

 जा  सकता है  ।  संसद  कार्य  मंत्री  से  विद्वेष  रूप  से  तथा  wear  सब  मंत्रियों  से

 कहा  जाये  कि  वे  भविष्य  में  एक  निश्चित  कार्य-सूची  बतायें  ।  यदि  सरकार  पांच  सप्ताह  के  सत्र  के
 लिये

 कुशलतापूर्वक  कार्यक्रम  तयार  नहीं  कर  सकती  है  तो  समग्र  राष्ट्र  के  लिये  पंचवर्षीय  का

 निष्पादन वे  किस  प्रकार कर  सकते  हैं  ?

 धी  सोनावने  कार्य मंत्रणा  समिति  ने  भ्रनुसुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित

 जातियों  के  प्रतिवेदन  जो  सभा  पटल  पर  रखा  गया  चर्चा  के  लिये  aaa  सप्ताह  की

 कार्य-सूची  में  समय  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 tal  सत्य  नारायण  सिह  ।  मेंने  इस  विषय  पर  चर्चा  का  समावेश  किया  है  ।  यह  यदि

 इस  सत्र  में
 नहीं  किया  जा  सका  तो  अगले  सत्र

 के
 प्रारम्भ  में

 उस
 पर  चर्चा  होगी

 |

 झंप्रेजी  में
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 योग  संशोधन  विधेयक

 तथा  उद्योग  मंत्री  wo  च०  में  उद्योग  एवं  विनियमन

 १९५१  में  भ्रग्नेतर  संशोधन  के
 लिये

 विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिये  सभा  की  apa
 | चाहता हूं

 were  महोदय  प्रशन  यह  है

 कि  उद्योग  तथा  FEL  में  aaa  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को

 पुर  स्थापित  करने
 की

 अ्रनुमति
 दी

 जायें
 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 शी  क०  qo  रेड्डी  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हु  ।

 a  a

 भारत  का  रक्षित  बंक  घायल

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भगत )  में  प्रस्ताव  करता  हं  कि

 भारत  का  रक्षित  बैंक  १९३४  में  aaa  संशोधन  करने  कौर  उसके

 परिणामस्वरूप  भारत  का  राज्य  बैंक  श्रधितिपम  ,  १  Ruy में  कुछ  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  18.0

 इन
 संशोधनों  को  प्रस्तुत  करने  का  उद्देश्य  विधेयक  के  साथ  प्रस्तुत  विवरण  में  पर्याप्त  स्पष्ट

 कर  दिया  गया  है
 ।

 में  विस्तृत  भाषण
 नहीं  दूंगा

 ।
 विधेयक  का  एक  उदेश्य  है  निर्वात  किताबों

 को

 थोड़ी  अवधि  के  लिये  दिये  जाने  वाले  ऋण  सम्बन्धी  शर्तों  को  उदार  बनाना  ।  यहां  में  संक्षेप  में  यह  बता

 दूं  कि  हमने  कठिन  अथवा  नवीन  वस् तुझ ों  को  बाहर  भेजने  वाले  भारतीय  निर्पातकर्ताप्रों  को  वित्तीय

 सहायता  देने  के  कार्य  को  सुविधाजनक  बनाने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 निर्यातकर्ताओओं के  सामने  कठिन  समस्या  है  ।  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  परिचित

 हैं  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  की  प्रवृत्तियां  इस  बात  की  द्योतक हैं
 कि

 निर्यात  करनेवाले  देशों  में
 ऋण

 प्राप्त  करने  की  होड़-सी  लगी  हुई  है  ।  इन  देशों  में  वस्तुध्नों की  बिक्री  को
 लोकप्रिय

 बताने  के  लिये

 ऋण  अपेक्षाकृत  सरल  शर्तों  पर  दीर्घ  अवधि  के  लिये  उपलब्ध  हो  जाते  हैं  ।  इंजीनियरी  ae

 पूंजीगत  पदार्थों  एवं  टिकाऊ  वस्तु ग्र ों  के  बारे  में  उक्त  सुविधायें  विशेष  रूप  से  उपलब्ध  हैं
 ।  यह

 प्रवृत्ति  हमारे  देश  के  लिये  सर्वथा  स्तुत्य  नहीं  हम  तो  इस  बात  के  लिये  प्रयत्नशील  हैं  कि  निर्यात
 को

 गई  वस्तुयें  की  रकम  शीघ्र  प्राप्त  कर  भावी  विकास  के  लिये  उसे  aaa
 किया  जा  सके  ।  किन्तु

 यह  बात  सर्वथा  हमारे  हाथों में  नहीं  है  निर्यातकर्ताप्रों का  हित  संवर्द्धन  करने  ate  निर्यात

 व्यापार
 के  चतुर्दिक विकास  के  दीर्घगामी  दृष्टिकोण  अपना  कर

 ऋण  सम्बन्धी  सुविधाघरों

 में  राजनयिक  परिवहन  करना  पड़ेगा  ।

 दूसरे  देशों  के  अनुभवों  कोध्द्ष्टिगत करते  हुए  हमने  यह  निर्णय  किया है
 कि  यदि  ऋण  की

 प्रावइयकता  ६  महीने  से  कम  wale  के  लिये
 तो

 एक  विशिष्ट  dix  TF  संख्या  की  प्रोर  से
 ह  ह

 pre  अंग्रेजी  में
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 इस  ऋण  की  व्यवस्था की  जा  सके  ।  उद्योगों के  लिये  पुर्नावित्त  निगम  इस  आवश्यकता की  पति

 करता  है  भी  ६  महीने  से  अ्रधिक  wafer  के  लिये  ऋण  की  आवश्यकता  उक्त  निगम  से  उन्हें

 आवश्यक  सुविधायें  प्राप्त  हो  सकती हैं  ।  इस  उद्देश्य की  पूर्ति  के  लिये  निगम  के  मूलभूत  समझौतों  में

 soar  संशोधन  कर  दिये  गये  हैं  ।  भारत  का  राज्य  पर् ना वित  निगम  का  सदस्य  होने  के  साथ

 ही  सब  से  बड़ा  वाणिज्यिक  ae  भी  है  श्र  a  की  कठिन  स्थिति  में  हम  यह

 आशा  करते  हैं  कि  निर्यात  व्यापार  में  इस
 बेक  की  झोर से  वित्तीय  सहयोग  तथा  ऋण

 सुविधायें  wart  की  जायें
 ।

 बैंक  का  कायें  सम्पूर्ण  विश्व  में  ब्  gar  यह  इस  काम  के  लिये

 पूर्ण  समय  है  ।  निर्यात  व्यापार  के  लिये  ६  महीने  से  अधिक  aah  के  लिये ऋण  देने  की  व्यवस्था

 करने  के  लिये  हमें  बैंक  की  उन  संविधियों  में  परिवर्तन  करना  जो  इस  दिशा  में  बाधक  हैं  ।

 मौजूदा  विधेयक  का  उद्देश्य  पुर्नावित्त  निगम  के  कायें  संचालन  को  व्यापक  रूप  देने  के  साथ  हीं  यह

 उपबन्ध  करना  भी  है  जिसके  राज्य  बैंक  ७  वर्ष  की  wale  तक  के  लिये  निर्यातकर्ताश्रों  को

 ऋण दे  सके  ।

 ६  महीने  की  प्रविधि  तक  ग्रावश्यक  वित्त  की  व्यवस्था  का  उत्तरदायित्व  केन्द्रीय  बैंक  का  होना

 रक्षित  बैंक  ने  भी  इस  स्थिति  को  स्वीकार  कर  लिया  है  लेकिन  चूं  कि  बैंक  संविधि  का  निर्माण

 १€३४  में  किया  गया--उस समय  we  की  झ्राव्यकताग्ों और  परिस्थितियों  की  कल्पना  भी

 असंभव  थी--भारत का  रक्षित  बेक  ग्र धि नियम  के  अधीन  ३  महीने से  भ्रमित  wafer  के  लिय  ऋण

 देना  संभव  नहीं  है  ।  विधेयक  के  खंड  ३  में  इस  कठिनाई  को  दुर  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  खंड

 २  के  उपबन्धों  के  अधीन  भारत  से  ग्रनुसुचित  बेंकों  राज्य  सहकारी  बैंकों  की  मार्फत  निर्यात

 के  लिये  ६  महीने  की  अवधि  तक  के  लिये  ऋण  सिल  सकता  है  ।  ऋण  प्राप्त  करने  वाले  ब्लाकों  भ्रौर

 नियर्तिकर्ताश्रोਂ  के  हित  की  दृष्टि  से  ऋण  सम्बन्धी  शर्तें  भी  सरल  कर  दी  गई  हैं  ।

 में  ऋण  सुचना  केन्द्र  की  स्थापना  के  बारे  में  विधेयक  में  उल्लिखित  wea  मुख्य  उपबन्ध

 की  चर्चा  करूंगा  ।  रक्षित  बंक  के  पास  भ्रनुसूचित बेंकों  द्वारा  रखी  जाने  वाली  न्यूनतम  राशि  के  बारे

 में  कुछ  उपबन्ध  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।  PRB  में  निमित  इसके  मल  रूप  के  अनुसार  न्यूनतम  आवश्यकता

 २  प्रतिशत थी  ।  तत्कालीन  परिस्थितियों में  यह  व्यवस्था  युक्तिसंगत  थी  क्योंकि  इसके  भ्रन्तर्गंत

 बंक  इस  बात  के  लिये  विवाद  थे  कि  वें  रक्षित  बैंक  के  पास  कुछ  ऐसी  रकम  जो  प्रतीत  रूप
 से

 अधिक  अथवा  कम  न  होने  पर  भी  पर्याप्त  हो  ।  किन्तु  १९३४  के  ्य  विशेष  रूप  से  गत

 १०
 वर्षों  में  परिस्थितियों में  काफी  परिवर्तन  ar  गया  है

 ।
 न्यूनतम  राशि  के  बारे  में  पुनर्विचार

 किया  गया  है  site  रक्षित  बैंक  के  परामर्श  से  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  aa  बैंकों  के  दायित्व  की

 ३
 प्रतिशत  राशि  रक्षित  बैंक  के  पास  न्यूनतम  राशि  के  रूप  में  रखना  wa  युक्तिसंगत  होगा

 ।  खंड

 ¥
 के  द्वारा  यही  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  प्रकार  की  अ्रघिकतम  राशि  रक्षित

 बक
 के  पास  १५  प्रतिष्ठित  निर्धारित  की  गई  है  ।

 श्री  मं  ऋण  सूचना  केन्द्र  की  चर्चा  करता  हूं
 ।  Reve  में  जब  विभिन्न  ऋण  प्राप्त  करने  वालों

 को
 ऋण  चुकाने  की  क्षमता  शौर  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  सुचना  संग्रह  करने  का  विचार  किया  गया

 तब  से  ही  इस  विषय  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  हम  इस  विषय  में  जल्दबाजी  में  कोई  कानन

 नहीं  बनाना  चाहते  क्योंकि  als  बैंक  इससे  प्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बन्धित  हैं  ake  हम  उनका  सहयोग

 कौर  समन  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  हैं  ।  इस  सुचना  के  संग्रह  ale  का  उत्तरदायित्व  रक्षित  बैंक  को

 सौंपने  के  पहले  ऐसा  करना  श्रेयस्कर  है  ।

 प्रमुख  वाणिज्यिक  बैंकों  के  प्रतिनिधियों  से  इस  विषय  पर  चर्चा  की  गई  है  शौर  मुझे  यह
 ह  बताते

 हुए  प्रसन्नता  है  कि  बड़े  पैमाने  पर  ऋण  देने  वाली  वित्तीय  i i Si aeqay  की  व  नवीन  पे वाइ  के  उपरोक्त

 का  सामान्यतया स्वागत  हुमा  है  ।
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 यह  एक  साधारण  विधेयक  है  कौर  इसके  निर्मित  लक्ष्य  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  इस  बात न

 से  सहमत  होगी  कि  विधेयक  के  प्रस्ताव  अविवादास्पद  हैं  ate  स्थिर  भूमि  पर  ग्रा धारित  हैं
 ।  ग्रस्त

 में

 सें  यह  आशा  व्यक्त  करता  हूं  कि  सदन  के  सब  पक्ष  इसका  समर्थन  करेंगे  ।

 महोदय
 :

 प्रस्ताव  gat
 |

 गी  प्रभात  कार  )  :  में  भारत के  रक्षित  बेक  अधिनियम  के  संशोधनों  का  स्वागत

 करता  ्  |  इससे  निर्यातकर्ताश्रों को  सहायता  मिलेगी  ।  ऋण  के  लिये  gate  भी  बढ़ा  दी

 गई  है  ।
 जेसा  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  है  यह  विधेयक  अविवादास्पद है  किन्तु  मुझे  दो

 बातों  का  स्पष्टीकरण चाहिये

 रक्षित  बैंक
 के

 जन्म
 काल  से  ही  गवर्नर  कौर  डिपुटी  गवर्नर  बैंक  में  पूरे  समयਂ  के

 कर्मचारी रहे  किन्तु  wa  उनके  कार्य  ada  जटिल  हो  गये  मुद्रा  सम्बन्धी
 तथा

 विदेशी  मुद्रा  की  बहुगुणा  समस्याएं  प्रसूत  हो  गई  फिर यह  समझ  में  नहीं  भ्राता कि

 इन  परिस्थितियों में  सरकार  गवर्नर  डिपुटी  गवर्नर  को  अधिक  काम  नियत  करने

 का  उपबन्ध  क्यों  कर  रही  ऐसा  करने से  उनका  ध्यान  विरत  हो  जायेगा  ।  रक्षित

 बेक  के  कार्य-संचालन  तथा  तत्सम्बन्धी  मुद्रा  नीति  के  भ्र ति रिक्त  भर  कोई  कार्य  उन्हें  नहीं

 सौंपना  चाहिये  |

 ि  हू
 में  खण्ड  ३,  के  उप-खण्ड  से  सहमत  हूं  किन्तु  एक  या  दो  बातों  की  जानकारी

 चाहता हूं  ।  मेंने  पहले  भी  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  विषय की  are  arp  किया

 था  कि  हमारे  देश  का  ५०  प्रतिशत  निर्यात  व्यापार  स्टिंग  हुण्डी  के  माध्यम  से  होता  है

 शर  ये  हुण्डियां  उन  बैंकों  द्वारा  खरीदी  जाती  हैं  जो  इनकी  परिपक्वता  तिथि  तक  न  ठहर

 वहां  दर  ऊंची  है  सनौर  इस  प्रकार  हमें  विदेशी कर  लंदन  के  बाजार  में  उन्हें  भुना  लेते  हैं
 ।

 xa
 मुद्रा की  हानि  रहती  लंदन  में  इन्हें  भुनाने  के  भारत  प  रक्षित  बेक  द्वारा

 रूप  देने  का  एक  सुझाव  था  ।  क्या  मौजूदा  खण्ड  के  अन्तर्गत  इस  प्रकार  की  शक्ति  प्रदान

 की  जा  रही  यह  एक  महत्वपूर्ण  wet  है  और  वर्तमान  व्यवस्था से  हमें  बिदेशी  मुद्रा

 की  हानि  वहन  करना  पड़  रहा

 दूसरी  बात  निक्षेप  के  प्रारूप  से  सम्बन्धित  है
 ।

 पूर्ववर्ती
 ors  के  अ्रनुसार समय

 दायित्व  का  दो  प्रतिशत  कौर  मांग  दायित्व  का  पांच  प्रतिशत  रखा  गया  att  अब

 प्रारूप  में  परिवहन  किया  जा  रहा  है  ae  इसे  मांग  ate  समय  दायित्व  का  तीन

 किया जा  रहा  सब  कुल  मिलाकर १४  प्रतिशत  सीमा  भी  स्वागत योग्य  है  ।  किन्तु

 we  १४५  प्रतिशत  निक्षेप  नकद  होना  झ्रावश्यक  नहीं  यह  सरकारी  पत्रों  पर  पूंजी

 विनियोग  के  रूप  में  स्वीकृत  दौरो ंके  रूप में  भी  हो  सकती  यदि  एसा  न

 हुमा
 तो

 राम  अर्जन  क्षमता  पर
 आघात  होगा  ।

 हम  इस  सभा  में  निरन्तर  यह  मांग  करते  र६  हैं  कि  वाणिज्यिक  बैकों  द्वारा दी  जाने

 वाली  अझ्रम्रिम  राशि  पर  रक्षित  बैंक  का  कठोर  नियंत्रण  हो  श्रस्यथा  gars  बेक  जैसी  कठिनाइयों

 का  फिर  सामना  करना  पड़ेगा
 ।

 इस  दिशा  में
 रक्षित  बेक  ने  जो  छूट

 दी
 है  वह  उचित  नहीं

 हा
 खण्ड  ३  मे  कही  गई  यह  बात  तो  ठीक  है  कि  जानकारी  भ्रमणा  सुचना  गलत  होने

 कि  ह

 मूल  अंग्रेजी  में



 Reve }  sow  भारत  का  रक्षित  बैंक  विधेयक

 पर  vat  aa  के  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  की  युक्ति  दी  गई  है  किन्तु  यह

 इस  समस्या  वा  केवल  कानूनी  शर  प्रविधिक पहलू  ही  है  में  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  ऋण  चुनाव  के  सायं  को  प्रमाणित  किया  जायेगा  अथवा  नही ं|  इसमें  केवल

 बताया  गया
 है

 कि  रक्षित  अन्य  बैंकों  को  ऋण  प्राप्त  कर्ता  के  tar  ऋणों  के  सम्बन्ध
 में  जानकारी देगा  ।  इसका  ad  यह  है  कि  रक्षित  बैंक  उत्तरदायित्व  स्वीकार  कर  रहा  है  ।

 रक्षित  बैंक  के  उक्त  धसका  के  प्रमाण  पत्र  का  wt  हीं  है  कि  यदि  कोई  कठिनाई  उत्पन्

 हई  तो  वह  बेक  इसके  लिये  उत्तरदायी  होगा  ।  इससे  रिजर्व  बैंक  को  यह  भी  मालम  हो

 इस  प्रकार की  जानकारी
 जायेगा  कि  बाजार  में  कौन  कौन  व्यक्ति  ऋण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 के  oma  में  ऐसे  व्यक्ति  पैदा  हो  सकते  हैं  जो  विभिन्न  dat  से  ऋण  लेकर  देश  में  जटिल

 स्थिति  उत्पन्न  कर  सकते  हैं  ।

 हम  रक्षित  वेक  का  wea  बैंकों  पर  कठोर  नियंत्रण  चाहते  हैं
 ।  विश्वास  है  कि

 wa  जो  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं  उनसे  निर्यातकर्ताश्रों  को  लाभ  प्राप्त  होंगे  ote  वाणिज्यिक

 बेंकों  के  कार्य-संचालन में  सुधार  होगा  ।

 रक्षित  बैंक  की  कुछ  शाखाओं  में  नकदी  विभाग  का  काम  ठेकेदार  के  हाथों में  हैं  ।

 सह  श्राइचर्यजनक है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  नकदी  विभागों  का  काम  ठेकेदार  खजान चि यों  के

 इस  प्रकार  का  परिवर्तन  क्यों  नहीं  किया  जाता  कि  भविष्य  में  ठेकेदार सुपुर्दे कर  रखा  है

 यह  काम  नहीं  करेंगे

 इन  दादों  के  साथ  विधायक  का  स्वागत  करता

 महोदय  पीठासीन

 हम  विधेयक  समर्थन करने  में  मैं rat ao  बा०  मध्य

 धी  प्रभात कार के  साथ  ऐसा  करने  में  के  दो  कारण  हैं  aT  सम्बन्धी  सुविधाओं  में

 नरमी  बरतना  कौर  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देना  ।

 इस  विधेयक  के  श्रन्तगंत  भारत  का  रक्षित  बेक  १८०  दिन  की  अवधि  के  लिये  केवल

 छक  हस्ताक्षर  पर  भी  ऋण  दे  सकता  है  ।  ऋण  प्राप्त  करने  वाली  संस्था  निर्यात  के  ve

 सात  वर्ष  की  श्रद्धा  तक  ऋण  रख  सकती  थे  प्रस्ताव  सही  दिशा  की  ae  हैं  कौर

 निर्यात  व्यापार  पर  अच्छा  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 ऋण  ata  द्वारा  ऋण  चुकाने  की  क्षमता  सम्बन्धी  सुचना  संग्रहीत  करने  कौर

 उसके  संचयन  एवं  समेकन  की  व्यवस्था  प्रशंसनीय  है  ।
 इस  नवीन  व्यवस्था  से  ads  शुभ  परि

 ara  निकलेंगे  |

 न्यूनतम  रकम  रक्षित  बेक  के  पास  रखने  के  उपबंध  के  सम्बन्ध  में  भी  मुझे  कुछ  कहना

 |  VEY  में  मांग-निक्षेप की  रकम  ४१४  करोड़  रुपये थी  ;  PEK L—KR  में  यह  ७३८

 करोड़े  रुपये  हो  गई  प्रात  इसमें  ७५  प्रतिशत  वृद्धि  हो  इसी  प्रकार  समय-निक्षेप  में

 भी  RaUR—¥S  में  २३८  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  Yolo  करोड़  रुपये  हो  गये  ।.  यह  स्पष्ट

 है  कि  न्यूनतम  रकम  के  लिये  समान  दर  समान  प्रतिशत  *उपबन्ध

 श्री  यदा पाल सिंह  :  )  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ,  एक  दो

 एतराजात  भी  पेदा  करता  हूं  ।

 पहलों  eas  शग  त्सा

 द  उस  में  लिखा

 tar  अंग्रेजी  में

 1802  (Ai)



 Avs  भारत  का  रक्षित  बेक  ३१  feRX

 {at  यद्यपि

 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  गवर्नर  seat  डिपुटी  गवर्नर  को  केन्द्र  अथवा  राज्य  सरकार  की  प्रार्थना

 पर  इस  अधिनियम  से  सम्बन्धित  seat  सम्बन्धित  कोई  ऐसा  काम  करने  की  अल्पकालिक

 कौर  अवैतनिक  wet  पर  प्रतिमा  दे  सकती  है  जो  उनके  गवनेर  या  डिपुटी  गवर्नर  के  कार्य

 में  बाधक  न  हों  ।  मुझे  इस  इलाज  से  इस  लिये  एतराज  है  कि  जो  हमारे  गवर्नर  या  डिपुटी

 माने  होंगे  उन  की  पोस्ट  बहुत  श्रानरेवल  है  ake  उस  को  किसी  भी  हालत  में  दूसरा  क्राम

 नहीं  atc  चाहिये  |  जब  हम  हाई  कोर्ट  के  चीफ़  जस्टिस  के  लिये  या  हाई  कोर्ट  के  किसी

 भी  जज  के  लिये  यह  कानन  बनाते  हैं  कि  रिटायर  होने  के  बाद  वह  किसी  भी  कोर्ट  में

 प्रैक्टिस  नहीं  कर  सकेगा  तो  गवर्नर  या  डिप्टी  गवर्नर  की  पोस्ट  उस  से  कुछ  कम  जिम्मेदार

 नहीं  उतनी  ही  श्रानरेबल पोस्ट  है  उस  की  आनरेबल  पोस्ट  की  इज्जत  रखने  के

 लिये  हमें  यह  रूल  जरूर  बनाना  चाहिये  कि  कोई  स्टेट  गवर्नमेंट  या  सेंट्रल  गवर्नमेंट  गवर्नर

 या  डिप्टी  गवर्नर  को  रिक्वेस्ट  नहीं  कर  सकेगी  कि  ae  कोई  दूसरा  काम  हाथ  में  लेग

 क्योंकि  हमें  लाज़  के  प्रैक्टिस  को  खुद  कायम  रखना  है  ।  जब  हम  किसी  उस  आदमी

 को  कोई  काम  सौंपते  हैं  जो  उसकी  पोजीशन  से  छोटा  काम  हो  तो  इससे  हमारा  एडमिनिस्ट्रेशन

 सही  नहीं  चल  सकता  ।  में  मेदा  हाउस  में  यह  कहता  रहा  हूं  कि  और  मेरी  हमेशा

 we  राय  रही  है  कि  ऊंची  पोस्ट  के  जो  माननीय  गवर्नर  या  डिप्टी  गवर्नर  हैं  उनको  चाहे

 सेंट्रल  गवर्नमेंट  या  स्टेट  गवर्नमेंट  यह  दरख़्वास्त  न  कर  सकें  कि  उनको  कोई  We  टाइम  काम

 करना

 इसके  साथ  साथ  में  एक  बात  करना  चाहता  द्  इसमें  दिया  गया  |

 मेंने कि  निर्यातकर्ताग्रों को  ६  महीने  से  अधिक  के  लिये  ऋण  दिया  जा  सकता  है  ।

 इस  बिल  की  एक  एक  लफ्ज  करके  पढ़ा  है  लेकिन  मुझे  इसमें  एग्रीकल्चरिट्स०  के  लिए  कोई

 प्रावीजन  नहीं  मिला  जो  कि  उनकी  इमदाद  के  लिए  या  लोन  के  लिए  रखा  गया  हो  ॥

 लिए  यह  जरूरी  है  कि  एग्रीकल्चरिट्स  के  लिए  भी  इसमें  एक  ae  जोड़ा  जाए  जिसमें

 इसी  तरह  से  लोन  देने  का  प्राचीन  हो  उसकी  अवधि  भी  इसी  प्रकार  की

 a

 मिलेगी । श्री  करे  राम गत  वह  एक्सपोर्ट  करेंगे  किन  उनको  भी  यह  सुविधा

 श्री  यशपाल  रसिकों  धन्यवाद  |

 इसके  साथ  डी  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसमें  जो  रखी  गयी

 यह  बहुत कम  जो  ब्रीच  श्राफ  फेथ  करता  है  उसको  केम  से  कम  पांच  साल  की

 होनी  चाहिए  क्योंकि  अगर  लोग  विश्वासघात  करेंगे  तो  हमारा  एडमिनिस्ट्रेशन कैसे  सकेगा

 इसलिए  इसके  लिए  सख्त  से  सख्त  सजा  होनी  चाहिए  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  में  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  धि  जो  मैंने
 सजेशन  दिए  हैं  उन्हें

 मंजूर  करने  का  faa
 करता  हूं

 ।

 fait  मुरारका  :  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  छ  किन्तु  एक  दो  बातों

 की  प्रो  मुझे  माननीय  उपमंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  है  ।  रक्षित  बेक  के  साथ  निक्षेप  रखने

 का
 मुख्य  निक्षेपों  के  लिये  सुरक्षा  की  भावना  उत्पन्न  करना  बैकों  को  बिना  सोच

 विचार  किये  ऋण  देने  की  कार्यवाहियों  से  रोकना  जैसा  कि  amt  जानते  हैं  मांग  निक्षेप

 मल  अंग्रेज़ी  में



 है  १६८४  भारत  का  रक्षित  बैंक  )  विधेयक

 erat  है  बिना  दवे  सूचना  रकम  वापस  लेना  कौर  समय  निक्षेप  से  भझ्रभिप्राय  है  निर्धारित

 समय  के  लिये  रकम  जमा  रखना  ।
 इस  निर्धारित  समय  के  पहले  भी  पूर्वसूचना  देकर  कुछ

 ब्याज  छोड़ने  पर  यह  रकम  वापस  की  जा  सकती  इन  दोनों  में  विभेद  युक्तिसंगत हैं

 किन्तु  दोनों  के  लिये  समान  दर  निर्धारित  करने  से  मांगने  पर  मिलने  वाली  रकम  जमा  करने

 ant  को  हानिप्रद  सिंह

 a

 यद्यपि  यह  प्रस्ताव  रखा  गया  है  कि  go  दायित्वों  की  सीमा  २३  प्रतिशत  की

 जाये  तथापि  पूर्ण  दायित्वों की  सीमा  १५  प्रतिष्ठित तक  बढ़ाने  की  शक्तियां  प्राप्त  करਂ  ती  गयी

 जहां  तक  समय  बद्ध  दायित्वों  का  sea  भ्र धिक तता  sla  ८  है  तथा  मांग  दायित्वों

 के  संबंध  में  यह  २०  प्रतिशत  परन्तु  जब  हम  उन  दोनों  के  संबंध  में  ३  प्रतिशत  निश्चित

 करते  हैं  तो  इन  दोनों  को  gy  प्रतिशत  शादी  तक  बढ़ा  देने  की  शाक्ति  का  प्राप्त  करना

 अनावश्यक है  ।  इस  शक्ति  के  होने  से  समस्त  बंक-व्यापार  पद्धति  के  साख  की  काफी  कम  हो

 जाने  की  संभावना  है  इससे  ऋण  देने  की  क्षमता  में  भी  काफी  कमी  ar  जायेगी  मेरे

 विचार से
 दायित्वों

 शर
 दायित्वोंਂ

 भेद  को  दूर  करने  का  कोई  कारण  नहीं

 खंड
 ७

 का  भारत  के  राज्य  बैंक  की  धारा  २३  का  संशोधन  करना  इसके

 द्वारा  भौरत  का  राज्य  बेक  निर्यात  व्यापार  की  सहायता के  लिये
 ७  वर्षों  की  अवधि के

 लिये

 ऋण  दे  सकेगा  यदि  इस  नये  उपबंध का  उद्देश्य  वाणिज्य  तथा  व्यापार  को  वित्तीय  सहायता

 देना  है  तो  हमारे  लिये  विस्तृत  नियम  बनाये  जाने  चाहियें
 ।

 यह  स्पष्ट  नहीं  हो  सका  है  कि  क्या  ऋण  केवल  सारभूत  भ्रांतियों  पर  ही  दिया  जायेगा  जिनका

 कि  हम  निर्यात करते  हैं  अथवा  क्या  यह  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  प्रो  कच्चे  माल  पर
 भी

 होगा  यदि  यह

 इस  प्रकार  की  संतुलनों  पर
 भी  मिल  सकेगा  तो

 उन  ऋणों
 की  प्रतिभूति कया  होगी

 जो  सात  वर्ष  के

 लिये  होंगे  ?

 श्री  राम  रतन  गुप्त
 :  मैं  श्री  मुरारका  से  इस  बात  में  सहमत  हूं  कि  निक्षेपों

 :

 कौर  निक्षेपोंਂ  का  अन्तर  बनाये  रखा  जाये
 ।

 इन  दोनों  प्रकार  के  ऋणों  को
 एक

 ही  दर्जा  देना

 उचित  नहीं है

 तथापि  देवा  की  बैंकिंग  प्रणाली  से  हुए  च्  को  देखते  हुए  अवधि  की  सीमा  को  बढ़ा
 कर

 १५  वर्ष  करना  ठीक  नहीं  है  गराज  देश  में  कीमतों  की  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  भ्रावश्यक है

 कि  भारत  रक्षित  बैंक  को  आवश्यक  शक्तियां  दी  जायें  जिससे  वह  प्रतिबन्ध  लागू
 कर

 सके ं।

 मेरे  विचार से  इस  मामले  में  संदेह  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  कि  बैंक  इस
 मामले

 में
 ठीक

 दृष्टिकोण से  काम  लेगा  |

 पहिले  हम  केवल  पटसन  का  निर्यात  करते  परन्तु  फिर  हाल  में  हमने  खनिज
 पदार्थों

 के  आयात  को  भी  शुरू कर  दिया  जो  यदि एक  बार  समाप्त हो  जाये  तो  पुन  नहीं  मिलते
 ।

 एक  रोक  बाद  जानी  चाहिये  कि  खनिज  के  निर्यात  के  बारे  में  उघार  की  शर्तों  पर

 नव 6  ee  eer
 नहीं  किया  जायेगा

 rel



 रे भू  ०  भारत का  ताकत  बैंक  विधेयक  ३१  १९६२

 श्री  दाम  लाल  सर्राफ  (  जम्मू  तथा  काश्मीर )  :  मैं  इस  विधेयक का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 ax  वित्त  मंत्रालय
 को  इस  बात  के  लिये  धन्यवाद

 देता  हूं  कि  उन्होंने  विधेयक के
 संबंध

 में
 सभी

 श्रावक  जानकारी  प्रस्तुत कर  दी  यह  विधेयक  उपयुक्त समय  पर  पेश  किया गया  है  |

 भारत  रक्षित  बैंक  ने  भारत  के  बकों  के  लिये  संरक्षक  अर  प्रहरी  का  कार्य  करना  आरम्भ  कर

 दिया  मैं
 अपने  पिछले  अनुभव

 से  यह  बात  कहू  सकता हूं  कि  भारत  रक्षित  बैंक
 wea  बैंकों

 का  पर्याप्त  पथप्रदर्शन  करता है

 नियम  के  श्रन्तगंत  किसी  बैंक  के  लिये  रक्षित  बैंक  के  पास  कुछ  प्रतिभूति का  रखना  एक  शर्ते

 हू  तथा  इस  प्रतिभूति  के  जमा  करने  वालों  का  कुछ  ब्याज  का  दिया  जाना  नितांत  उनके  हित  में

 हमें  ग्रामीण  तथा  नगरीय  क्षेत्रों  क ेलिये  ऋण  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  को  निश्चित  रूप

 देना  होगा
 ।

 नगर  क्षेत्रों  में  मध्यम  श्रेणी  के  लोगों  के  लिये  उधार  की  सुविधायें  उपलब्ध  करना  आवश्यक

 । है

 हमने  ग्रामीण  क्षेत्रों के  लियें  ऋण  सुविधाओं की  व्यवस्था  तो  की  है  परन्तु  अभी  तक  हमने

 समस्या  का  भ्रत्यल्प  अंश  भी  हल  नहीं  किया  है  ।  हमें  ग्रामों में  हस्त  उद्योगों  की  श्रावश्यकताशं की

 कौर  अवद्य  ध्यान  देना  चाहिये  |

 ary  दायितऋ  तथा  दायितऋ  की  प्रतिशतता  में  किये  गये  थोड़े  से  परिवहन  का

 में  समथन  करता  यह  बहुत  जरूरी है  कि  रिजर्व  झाम बैंकों पर  कुछ  नियंत्रण  रखे

 अन्यथा  हम  देश  के  लियें ठोस  अर्थव्यवस्था  का  निर्माण  नहीं कर  सकेंग े|

 हमें  निर्यात  कर्ताग्रों को  कुछ  कौर  सुविधायें  देने के  लिये  कार्यवाही करना  है

 ज़माने  ग्राही  के  भगतान  की  झ्र वधि  संबंधी  उपबंध  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिये
 ।  यदि

 इसे  २१  दिन कर  दिया  जाये तो  यह  ates  सहायक  होगा |

 16... |  get  )  मांगਂ  दायितऋ
 दायिता

 के  बीच  का
 अन्तर  दर

 कर  देने  का  प्रयत्न  किया गया  है  |

 निक्षेपों  के  संबंध  में  विभिन्न  वृत्तियों  तथा  व्यापार व्यवहारों  को  मानते  हुए  यह  ठीक  ही  ह

 कि  मांग  निक्षेपों तथा  समय  बद्ध  निक्षेपों  में  विभेद  को  दूर  किया  जाये
 ।

 सीमा  को  बढ़ा
 कर  १५

 प्रतिशत किया  गया  है  यह  ठीक ही  है  ।  सींमा को  बढ़ा  कर  १४  प्रतिशत
 कर  देने  से  निक्षेपों  के  हित

 सुरक्षित  रहेंगे

 विधेयक में  निर्वात  संवर्धन  के  संबंध में  बहुत  कुछ  किया  गया  है  |  वित्तीय  रियायत  का  वध

 ९०  दिन से  बढ़ा कर  १८०  दिन  कर  दिया गया  सरकार  ो  विकास है  इससे  निर्यात
 निधि

 होगी  ।  ara  अधिकाधिक  लोग  निर्यात  व्यापार  में  हिस्सा ले  फिर  ग  सरकार  े  बताना

 चाहिये fe  सवाल के  gear भी  वह  कौन सी  समस्या  है  जिससे  कुछ
 fice  दीदों को  पूरा

 नहीं  निभाया जा  सका

 सरकार  ने  ग्रामीणः  क्षेत्रों  को  अधिकाधिक  ऋण  उपलब्ध  करने  की  संभावनाश्रों  पर  विचार

 किया  हूँ  ।  विदेशों में  अनुसूचित  बैंको ंने  इस क्षेत्र में  बहुत  अच्छा  काम
 किया  तथा  ये  बेक

 बक  दर  पर  ऋण  देते  हैं  सरकार को  इस  भ्रांत  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  |

 मल  waist में



 १५८४  बीटेक  पुरःस्थापित  Wnt,

 मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 भी  wage  वहीद  :  हमने  निर्यात  संवर्धन  के  लिये  झ्र पने  समस्त  साधनों  का

 प्रयोग  करने
 का  निश्चय किया  है  ।  ऐसे  समय  में  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 मैं  इस  उपबन्ध  का  स्वागत  करता  हूं  कि  परिपक्वता  अवधि  €०  दिन  से  बढ़ा  करू  १८०  दिन

 कर दी  गयी है  ।

 निर्यातकों  के
 लिये  समूचे रूप  से  प्रतिभूति  इमारतों  तथा  मशीनरी के  रूप  में  होनी  चाहि

 तथा  करार  के  दस्तावेजों के  रूप में  ही  नहीं

 महोदय  अरब  हम  गैर  सरकारी  कार्यवाही  शुभारम्भ  करेंगे

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधायकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 pater  राज  श्रीमानजी  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 यह  सभा  गैर  सरकारी  रुचियों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  ५  प्रतिवेदन

 जो  २४  १९६२ को  सभा  में  प्रस्तुत  की  गयी  सहमत

 महोदय
 :  प्रश्न यह  है

 ग्रीक  यह  सभा  गर परकार  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  सातवें  प्रतिवेदन

 जो  २६  १६६२  को  सभा  में  प्रस्तुत  की  गयो  सहमत  है  वी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 संविधान  )  १९६२.

 अनुच्छेद  तक  का  रखा  जाना  कौर  ि नुच्छद  १६७  का

 पालीवाल  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  भारत  के
 संविधान

 में
 भ्र ग्रे तर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने  की  अझ्रनुमति.दी जाय

 प्रशन यह  है महोदय  :

 भारत के  संविधान में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति दी  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 fant  पालीवाल
 :  श्रीमान  मैं

 विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।



 BURR २  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  ३१  १९६२

 दिल्‍ली  भूमि  सुधार  )
 विधेयक

 1  श्री  नवल  प्रभाकर  .  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  दिल्‍ली  भूमि  सुधार

 १९४५४  को  aaa  संशोधन  करने  वाले  कौर  दिल्‍ली  भूमि  सुधार  )

 exe F vit में  भी  संशोधन  करने  लाले
 विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 यह  है  :

 दिल्‍ली  भूमि  सुधार  ayy  में  dae  संशोधन  करने  वाले  कौर  दिल्ली

 भूमि  सुधार  १९५८  में  भी  संशोध न  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 नवल  प्रभाकर  मैं  विधेयक को  पुरःस्थापित  करता  हूं
 ।

 ee  He

 संविधान  (Taters )
 विधेयक

 २४३  का  संशोधन )

 च०  का०  भट्टाचार्य  )
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के

 '
 संविधान  मैं

 झम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय े।

 1  उपाध्यक्ष महोदय  :  चन  यह  है  :

 संविधान  में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अ्रनुमति

 दी  जाय ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 पृश्नी  च०  का०  भट्टाचार्य  :  श्रीमान  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं
 a

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक--जारी

 cyu—G  का

 १उपाध्यक्ष महोदय  :  सभा
 में  श्री  म०

 ला०
 द्विवेदी  द्वारा  १७  PERL Hl MTT को  प्रस्तुत

 निम्स  प्रस्ताव पर  आगे  चर्चा  होगी  :--

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  Skog A MATUT में  भ्रम्ने्तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया

 श्री  भ०  ला०  द्विवेदी अरपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं

 श्री  स०ला०  frat  :  उपाध्यक्ष  में  ने  पिछले  दिन  इस  संबंध  में  कुछ  प्रकाश
 जोडी थी  जिसका
 क क  था

 ढाला  भारत  सरकार  ने  जावता  दीवानी  में  एक  नई  घारा  नम्बर
 ८७  बी ०

 इसके
 pet

 ग्रेजी  में



 रे५५ ३ *  १५८४  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  (  )  विधेयक

 झन्तगंत  हमने  अपने  देश  के  ही  कुछ  नागरिकों  को  जो  भूतपूर्व  शासक  थे  यह  अधिकार  दे  रखा  है

 कि  इस  देश  के  दूसरे  नागरिक  के  खिलाफ  दीवानी  अदालत में  मुकदमा  नहीं  चला  सकते  |

 जहां  तक  मेरा  खयाल  भारत  सरकार  फो  इस  संबंध  में  केवल  एक  आपत्ति  है  कौर वह  यह  है

 कि  इन  ays  बालकों  कौर  भारत  सरकार  के  बीच  एक  कबीनेट हुआ  जिस  में  यह  ते  gar  था

 कि  इन  राजाओं  के  अधिकार  सुरक्षित  रखे  जायेंगे  ।  में  निवेदन  कर  देना
 हूं  कि  में  इन

 भूतपूर्व  शासकों  के  किसी  भी
 श्रधघिकार  को  छीनना  नहीं  चाहता  ।  में  यह  नहीं  चाहता  कि  उन

 के

 किसी  एसे  भ्र धि कार  का  हनन हो  जो  वे  शासक  की  हैसियत  से  उपभोग  करते  थे  ।  लेकिन जब

 भूतपूर्व  रियासतें समाप्त  हो  गयी  हमारे  बीच  ये  शासक  लोग  साधारण  नागरिक की  हैसियत

 से  काम  काज  करते  लेन  देन  करते  व्यापार  करते  विदेशों  में  जाते  हैं  व्यापार  के  का यं कलाप

 में
 उनको  लेनदेन  करना  पड़ता  कौर  लेन  देन  के  संबंघ  में  बहुत  से  ऐसे  किस्से  हैं  कि  साधारण

 रिक  का  रुपया  या  ऋण  वापस  नहीं  होता  कौर  जब  वह  वापस  नहीं  होता  तो  उस  के  पास  कोर्ड

 इलाज  महीं  रहता  कि  वह  रुपया  वापस  पा  सके  ।  क्योंकि  वह  राजा  देना  नहीं  चाहता

 नागरिक  उस  पर  मुकदमा  चला  नहीं  सकता  |

 केवल एक  सुविधा  दी  गयी है  कि  गृह-मंत्रालय  इस  बात  की  दे  सकता  है  कि  उस

 पर  मुकदमा  चलाया  जाए  |  मंत्रालय  इजाजत  दे  दे  तो  मुकदमा चल  सकता  है

 लेकिन  देखने  में  यह  राया  है  कि  भारत  सरकार  साधारण  तथा  इस  प्रकार  की  नहीं  देती  ।  इस

 कारण  साधारण  नागरिकों  को  जो  क्षति  होती  है  उसका श्रनमान  साधारणतया लोग  नहीं  लगा

 पाते

 इस  संबंध  में  दो  चार  उदाहरणों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 fa  क्या  भट्टाचार्य  :  प्रस्तावक  महोदय  को  वे  धारायें  पढ़नी  चाहिए जो  वह  हटाना

 चाहते हैं  ।

 श्री म०  ला०  हिंदी  यह  बिल  में  दिया  गया

 श्री
 च०  का०  भट्टा चा यें

 :  श्राप
 जो  सेक् दान

 ८७  बी०
 ड्राप  करना  चाहते  हैं  यह  सेक्शन

 ८४

 झर  सेक्शन  ८६  के  सब सेक्शन  १ग्नौर ३ के सम्बन्ध ३  के  सम्बन्ध  में  कहता  AI  इस  को  ड्राप  कर

 दिया  जाएगा  तो  सेक् दान  ८४५  सेक्शन  ८६  का  सब सेक्शन  १  कौर  ३  बरबाद  हो  जाएगा

 क  कौर  सेक्शन  ८६ का  सब सेक् दान  ३  इसमें  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसलिये

 मेरा  निवेदन है  कि  बाप  कृपा करके  सेक्शन  ८५  शर  सेक्शन  ८६  के  सब सेक् दान  १  ३  को

 पढ़े  दीजिए  ।

 थी
 |: हूँ५  ला०  द्विवेदी  :  धारा ८७  ख  में  यह  व्यवस्था है  कि  धारा  ८५  कौर  ८६.  में  उपबन्ध

 भूत  भारतीय  राजाओं  पर  भी  लाग  होंगे  ।

 तो  में  यह  यता  रहा  था  कि  कुछ  दिन  पूर्व  का  किस्सा  है  कि  सन्‌  १  €  ye  में  कपूरथला के  महाराजा

 ने  एक  व्यि  :  से  एक  शाव  २५  हजार  रुपए के  बांड  यह कह  कर  ले  लिए कि  हम  aa  इसका

 रुपया  दे  देंगे  ।  लेकिन  श्राज तक उन्होंने तक  उन्होंने  न  उसके  बांड  वापस  कि  र  न  उनका  रुपया  ही

 दिया है  ।  उस  व्यक्ति  ने  गृह-मंत्रालय  से  दरख्वास्त  भी  की  कि  सिविल  ae  में स

 दायर  करने  की  अ्रतुमति दे  दी  लेकिन a  ग्रा
 tr

 हो  चुके हैं  कौर

 निन  च्  नहीं  दी  है  कि  वह  सूट  दायर  कर  8  ि  नि
 गृहमंत्रालय ने

 कपूरथला  के  महाराजा
 से  अनुरोध  किया  है  कि

 दह  semaed

 के  बांड  वापस कर  दें  ।
 शए

 नमू मूल  परंग्रेज़ी  में



 QUAYS  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  ३१  प्राप्त  FeRR

 म०  ल०

 एक  उदाहरण  है  ।  जावरा  के  महाराजा  ने  अपने जीवन  काल  में  अपनी  पत्नी  को  एक

 मकान
 कौर  कुछ  जायदाद  दे  दी  थी  ।  उन  के  मरने  के  बाद  जब  उनका  लड़का  राजा  हुमा

 तो

 उसने वह  मकान  कौर  जायदाद  अपनी मां  से  छीन  ली  ।  ।  अरब  वह  माता  कहती  है  कि  उनको जो

 सम्पत्ति  उन  के  पति  ने  उन  के  जीवनकाल में  दी  थी  उस  पर  उनका  अधिकार  है  कौर वह  उनको

 मिलनी  चाहिये  लेकिन वह  राजा  नहीं  देना  चाहता  शौर  गृह-मंत्रालय  के  भ्र नुम ति न  देने  के  कारण

 नहू  मुकदमा नहीं  चला  |

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  हमने  यह  धारा  सन्‌  १९५१ में  जोड़ी  थी  ।  उस  समय  सै

 राज  तक  ११  साल  हो  गए  इस  बीच  इस  तरह  के  जितने  भी  मामले  गृह-मंत्रालय  के  सामने गए

 उन  में  शायद  ही  किसी  में  गृह-मंत्रालय  ने  मुकदमा  चलाने  की अनुमति  दिलो  ।  इसका

 है  कि  जो  अधिकार  नागरिकों  को  संविधान  ने  दिए  हैं  उनका  उनको  लाभ  नहीं  हो  सकता  भर  इसलिए

 वे  परेशान हैं  ।

 इसी  तरह  का  एक  उदाहरण  बिलासपुर के  का  उन्होंने  एक  विधवा  का  ३०

 हजार  रुपया  पास  जमा  कर  लिया  था  |  जब  वह  राजा  नहीं  रहे  तो  खजाने  से  वह  रुपया

 निकलवा  कर  अपने  पास  रख  लिया  ak  awa  उसको  वापस  नहीं  चाहते  ।

 यह  इतनी  गरीब  है  उसके  पास  इतनी  भी  सम्पति  नहीं  है  कि  वह  श्राप  के  गृह-मंत्रालय  तक  पहुंच

 सके  कौर  श्राप  से  रुपया  वसूल  करने  के  लिए  मुकदमा  लड़ने की  आज्ञा  मांग  सके  ।  वह  इतनी  गरीब

 है  कि  मुकदमा भी  नहीं लड़  सकती  है  ।  ऐ  से  हीन  ate  निर्धन  नागरिक  हमारे  देश  के  हैं  जिनको

 कि  पग  पग  पर  कठिनाई  पड़  रही है  जिनको  कि  अपना  बुढ़ापा  भी  काटना  मुश्किल  हो  रहा

 अगर  उस  गरीब  बुढ़िया को  ३०,०००  रुपया  मिल  जाता  तो  वह  जिदगी  भर  सुख  से  रह

 सकती  थी  ।  इस  तरह  के  में  एक  दो  नहीं  बल्कि  चार  दर्जन  उदाहरण  दे  सकता  हूं  जिन  में

 भारत  सरकार  के  गृह-मंत्रालय  से  आज्ञा  नहीं  मिलती  wa  मुझे  मालूम  नहीं  fe

 मंत्रालय  के  सचिवालय  में  कोई  प्रभाव  डाला  जाता  है  या  मंत्री  महोदय  स्वयं  एसी  बात  करते

 हैंकि  कोई  ग्राम नदी  जाय ॥  यदि  प्राज्ञा  दी  जाती  तो  इस  सीधे  यक  बार  बार  उपस्थित

 करने  की  नहीं  पड़ती

 अब  एक  तरफ  तो  हम  यह  दावा  करते  हैं  कि  अपने  संविधान  में  हमने  सभी  नागरिकों  को

 बराबरी  के  after  दिये  हैं  कौर  किसी  के  साथ  भेद  भाव  का  वर्ताव  नहीं  किया  जायगा  शौर

 दूसरी  तरफ  हम  जाब्ता  दीवानी  में  संशोधनों  द्वारा  साधारण  नागरिकों के  अधिकारों  को  छीन  लेते

 उस
 से

 देश  ak  समाज  में  जिस  न्याय
 का  वातावरण  फैला  हु  है  उस  से  मुक्ति  पाने  के

 लिए  में  चाहता  हूं कि  सदन्‌  मेरे  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करे

 इस  सम्बन्ध में  में  ने  एक  oe  भी  इस  सदन  में  पूछने  के  लिए  दिया  था  जिसका  कि  जवाब

 मुह-मंत्रालय की  तरफ  से  मुझे  यह  मिला है  :--

 ह  व्यवसाय  करने  के  लिये  भूतपूर्व  भारतीय  रियासतों  के  शासक  उतने

 ही  स्वतंत्र  हैं  जितने  भ्रमण  नागरिक  ।  यह  संभव  है  कि  उन  में  से  कुछ  व्यापार

 एवं  व्यवसाय  में  संलग्न  हों  परन्तु  इस  मंत्रालय  के  पास  इन  शासकों  की
 व्यापारिक

 गतिविधियों
 के  बारे में  कोई  ग्राउंड नहीं  हैं  ।

 ”

 एक  तरफ  तो  श्राप  हूँ  कि  पास  इन  शासकों  की  व्यापारिक  गतिविधियों  के  वादे

 थे  कोई  आंकड़े  नद्दी  हैं  लेकिन  श्राप  इसको  स्वीकार  करते  हूँ  कि  वे  व्यापार  करते  लेन-देन  ale  का



 PARK ७  १८८४  )  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  (  संशोधन  )  विधेयक

 काम  करते  हैं  तो  ऐसी  स्थिति  में  कौन  सा  उपाय
 कप  बतलाते  हैं  जिसके  कि  द्वारा  वह  नागरिक  जिनका

 कि  रुपया  लेन  देन  कौर  व्यापार  प्राणी  की  वजह  से  किन्हीं  शासकों  के
 पाप

 दबा  हुआ  है  वह  उन्हें

 वापिस  मिल  सके  ?  इसका  एक  उपाय  तो  यह  है  जोकि  मेंने  सुझाया  है  जैसा  कि  मैंने

 झपने  विधेयक  में  मांग की  है  कि  कोड  ars  सिविल  प्रोसीज्योर  ,  १€०८  किया  जाय

 सैक्शन ८७  को  कोड  ग्राफ  सिविल  प्रोसीज्योर से  निकाल  दिया  अगर  इसकी ८७  ख

 भारा  को  निकाल  दिया  जाये  तो  यह  चीज  ठीक  हो  जायगी.श्रौर  नागरिकों  को  वास्तव  में  समानता  के

 अधिकार मिल  सकेंगे  ।

 जहां  तक  राजा  के  विशेष  अधिकारों  के  बनाये  रखने  का  सवाल  है  मूझे  उस  में  कोई

 आपत्ति  नहीं  है  कौर वह  बने  रहें  बातें कि  वह  ae  रियासतों के  अन्दर  राजयों की  हैसियत से

 रहते  जब  तक  राजा  लोग  व्यवसाय  कौर  लेन  देन  दि  के  काम  नहीं  करते  तब

 तक  उनके  विशेष  अधिकार  बने  रहें  मझे  उस  में  कोई  arta  नहीं  i  लेकिन  जब  वह

 साधारण  नागरिकों  के  समान  चुनाव लड़  सकते  हैं  ,  दूसरे  काम  धन्धों  में  जा  सकते  हैं  रुपये  का

 लेन  देन  कर  सकते  हैं  तो  दीवानी के  मामले  में  साधारण  नागरिकों  के  मुकाबले  जो  उनको  विशेष

 अधिकार  मिले हुए  हैं  वे  मुनासिब नहीं  लगते  ।  एक  साधारण  नागरिक  को  वह  अधिकार  प्राप्त  नहीं

 हैं  जब  कि  उनको  विशेषाधिकार दिये  गये  हैं  ।  यह  तो  ऐसा  मालम  देता  है  जसे  वह  कोई  विदेशी

 हों  ।  अब  इस  तरह  का  भेद  रखना  संविधान  की  मल  भावना के  विरुद्ध  जाता  है  जहां  कि

 से पं  अपील कहा  गया  है  कि  सब  नागरिकों को  समान  शझ्रधिकार  प्राप्त  होंगे  ।  इसलिए  मेरी  सदन

 है  कि  वह  मेरे  इस  संशोधन  विधेयक  को  पास  करे ं।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 श्री  यलसन्दा  रेड्डी  )  :  में  इस  विधेयक को  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  बारे  में

 अपना  संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत  करता  हं  ।  विधेयक  का  समर्थन करते  हुए  में यह  निवेदन  करना

 चाहता हूं  ने  इस  मामले  में  काफी  देरी  कर  दी  है  ।  भूतपूर्व  राजयों  के  विशेषाधिकार

 को  स्वतंत्रता  प्राप्ति  कायम  रखने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  इस  उपबंध  के  कारण

 कि  carat  पर  सरकार  की  प्रनर्मा' च्  से  ही  म  कदम  चलाया  जा  सकता  है  उचित बात  नहीं  लगती

 इससे  शो  सरकार  न्यायालयों  से  ऊपर  हो  जायेगी  ।  यह  बात  सर्वथा  अनचित

 इस  बात  की  समझ  नहीं  जाति  कि  आखिर  क्यों  सरकार  ऐसा  करना  चाहती  है  ।  हमें

 बिलकूल औ नलपाणा
 पता  है  कि  ये  राजे  प्रंग्रेजी  साम्राज्यवाद  के  स्तम्भ  थे  ।  हो  सकता  है  कि  किसी  एक  राध

 ने  भारत  की  स्वतंत्रता  के  लिये  बलिदान  किया  हो  ।  पर  उस  के  बदले में  कोई  इनाम  देने  वाली  बात

 a  तो  ठीक  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।  इन  लोगों  के  पास  करोड़ों  रुपयों  की  चल  भ्रमणा  चल  सम्पति

 ।  हजारों  एकड़  खेती  योग्य  भूमि  उन  के  पास  है  ।  अरब ये  पट्टेदारों  को  निकालकर  उस  पर

 स्वयं  काबिज  होना  चाहते  हैं  ।  ये  व्यापार  कौर  राजनीति  में  प्रवेश  कर  रहे

 गर्त
 इस  महत्वपूर्ण विषय  से

 सम्बन्धित
 विधेयक  का  समर्थन  किया  जाना  चाहिये  परन्तु  मेरा

 निवेदन है  कि  इसका  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  अधिक  wear  होगा  ।  वहां  इस  के  उपबन्धों

 की  विस्तार  से  छानबीन  हो  सकती  है  ।  मंत्री  महोदय  क

 aT  Set
 स्वीकार

 कर  लेता
 चाहिये  ।

 मूर  प्रंग्रेजी  में
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 at  हेम  राज  :
 )

 :
 उपाध्यक्ष  जो  बिल  माननीय सदस्य  श्री  ने

 उपस्थित  किया  में  समझता  हूं
 कि  a

 1 |  प्र  का  :  इंगलिश  में  बोलिए  ।

 श्री  हेम  राज  :
 द्विवेदी  जी  कहते  हैं  कि  हिन्दी  में  बोलना  है  ।

 श्री  ि: हू५  का ०
 wera  द्विवेदी  जी  के  कहने  से  क्या  होता  है  ।  हम  कहत ेहैं  कि  माननीय  सदस्य

 इंगलिश  में  बोलें  |

 ह शी  हेम  राल  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  जो  विधेयक

 शी  रामेदवरानन्द :  जब  एक  माननीय  सदस्य  हिन्दी  में  बोलना  चाहते  तो  उनको

 इस  प्रकार  से  क्यों  बाधित किया  जा  रहा है  ?

 श्री  गौरी
 डाकर  कक्कड़  (  फतेहपुर )

 :
 यह  तो  उनकी  इच्छा  है  ।

 श्री  ४: ह  का०  भट्टाचार्य  :  मेरा  ख्याल  था  कि  यह  मामला  श्री  द्विवेदी  जी  के  साथ  है  ।  वह

 माननीय  सदस्य
 के

 साथ
 भी  है  ।

 यह  मेरा  ख्याल नहीं
 था

 श्री  हेम  राज
 :

 श्री  द्विवेदी  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत किया  है  ,  उसका  स्वागत  भी

 सिद्धांत  पर  किसी  को  शभ्रापत्ति नहीं  हो  सकती  ।  ये  राजे  wa  साधारण  नागरिक  बन  गये  हैं  ।

 ब्र  हमारे पास  बैठे  हुए  वे  चुनावों पर  भी  बहुत  सा  रुपया  खर्च  करते  हैं  ग्रोवर  व्यापार  भी  कर

 रहे हैं
 ।  इस  लिये  उनकी  सम्पत्ति  के  मामले  में  रोक  उन  के

 विरुद्ध मुकदमे  दायर  करने  के  मामले  में  उनके

 | साथ  व्यवहार  नहीं  होना  चाहिये

 उन्हें तीन  मामलों  में  विशेष  रियायतें  प्राप्त  पहले  मुकदमा दायर  करने का  मामला

 मे  किसी  भी  व्यक्ति को  ७  या  साधरण  अभिकर्ता  नियुक्त  कर  सकते  इस  बात  का

 इतना  महत्व नहीं  है  ।  ।  दूसरा  यह  है  कि  उनके  विरुद्ध  मुकदमा करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  सचिव

 से  अनुमति  लेनी  पड़ती  यहां  अनुमति  किसी  साधारण  व्यक्ति  को  नहीं  पिल  सकती  है  ।

 तीसरा  यह  कि  उनकी  निजी  थैलियों  पर  हाथ  नहीं  डाला  जा  सकता  ae  उन्हें  गिरफ्तार

 भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  ये  उपबन्ध  जनसाधारण के  fast  बे  विरुद्ध  इसलिए
 झावइ्यक  है

 कि  कि  इस  विधेयक  को  पारित  किया  जाये
 ।

 पडा०  साठ  शी ०  :  विधेयक  पर  विचार  करते हुए  हमें  याद  रहना  चाहिये

 कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति के  अवसर  पर  भूतपूर्व  राजाओं  ने  अधिकारों  का  त्याग  देश-भक्ति

 की  भावना से  प्रेरित  हो  कर
 किया  तथा  सरकार

 ने  इन  से  कुछ  समझौते किये  थे  ।  अतः

 सरकार को  अवद्य  यह  जांच  करनी  चाहिये  कि  यह  विधेयक किस  हद  तक  ऐसे  समझौते

 के  विरुद्ध  जायेगा  ।  विधिमंत्री  कौर  सरकार के  बिधि  विभाग  को  इस  पर  बिचार  करना

 चाहिये ं।

 मेरे  विचार  में  विधेयक  को  इस  पर  राय  जानने  के  लिये  परिचालित किया  जाना  चाहिये  था

 इस  तरह  सरकार को  भी
 विचार  करने

 का
 प्रौढ़

 समय  मिल  जाता ।  प्रजातंत्रीय  सिद्धांतों के  अनुसार

 निर्णय  से  तथा इस  विचार  से  कि  राजे  सामान्य  नागरिकों के  रूप  में  रह  रहे  समय

 हैं जब  सरकार  फिर  यह  सोचे
 कि  कया  उनके  Pet

 कारों
 ha  e  चत  दिग  जाये

 ।

 +मूल  ait  में
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 विधेयक  का  सिद्धांत  समर्थन  योग्य  है  Teg  इससे  secant  में  पारित  नहीं  कर

 an  चाहिये  ।  पहले  इसके  सिद्धांतों
 पर  सविस्तार  विचार  करना  चाहिय े।

 श्री  गौरी  देखकर  कक्कड़  :  उपाध्यक्ष  में  owt  माननीय  मित्र  श्री  द्विवेदी  जी  को

 बधाई  देता  हुं  कि  जाब्ता  दीवानी  में  इस  संशोधन  को  लाए  हैं  ।  यह  संशोधन  तो  बहुत  पहले

 हीरो  जाना  चाहिये था  ।  १५  १९४७  को  जब  हमारा  देश  स्वतंत्र  ग्रा

 हमारा  विधान  बना  तब  किसी  तरह  का  कोई  भी  भेद  पुरानी  रियासतों  के  रेलवे

 तथा  wea  नागरिकों  में  नहीं  रह  गया  ।  उपाध्यक्ष  जैसा  श्राप  जानते  जितने  भी

 पुराने  शासन  करने  वाले  थे  वे  अब अरपना  जीवन  साधारण  नागरिक  के  तौर  पर

 बिताने  में  लगे  हुए  राजनीति  में  तथा  gat  क्षेत्रों  में  भी  वे  स्थान  ले  रहे

 जब  ऐसी  स्थिति  हो  गई  है  तो  फिर  कोई  कारण  नजर  नहीं  आता  है  कि  कोई  प्रिबिलिजिज

 था  कोई  विशेष  अधिकार  जो  उनको  उस  वर्कट  दिये  गये  उनको  अरब  भी  जारी  रखा  जाये  ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  कि  हमारे  मित्र  इस  पर  पब्लिक  श्रोपिनियन  क्यों  जानना  चाहते

 क्यों  इसको  सर्क्यूलेट  करना  चाहते  उसकी  क्या  जरूरत  है  ।  यह  तो  एक  बहुत  साधारण
 सी  चीज  है  कौर  मेरा  विश्वास  है  कि  सरकार  भी  इससे  सहमत  होगी  एक  नागरिक  के

 में  दूसरे  नागरिक  को  विशेष  अधिकार  देने
 की

 नीति  हमारे  विधान  के  भी  श्रनुख्ष

 तरह  एसी  परिस्थिति  में  में  समझता  हुं  कि  यह  एक  बड़ी  ही  साधारण  सी  चीज  है  अर

 यह  कोई  ऐसा  गम्भीर  विषय  नहीं  है  जिस  पर  बहुत  ज्यादा  वाद-विवाद करने  की  जरूरत

 महसूस  हो  या  जिस  पर  जनता  की  राय  लेने  की  भ्रावश्यकता  हो  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  जो  ert  थे  वे  अब  साधारण  नागरिक  बन  चुके  हैं  ।  लोगों को  इनके

 खिलाफ  बहुत  सी  शिकायतें  बहुत  से  ग्रीवेंसिज  हैं  और  बहुत  से  मुकदमे  भी  चल  रहे  हैं

 इनके  खिलाफ  कोई  शिकायत  है  उनको  इसका  अवसर  मिलना  चाहिये  कि  वे  न्यायालयों

 में  जा  कर  न्याय  प्राप्त
 कर

 परन्तु  राज  जो  स्थिति  उसमें
 साधारण

 न्याय  प्राप्त
 करना

 भी  भ्र सम्भव  हो  रहा  इसलिए  कि  उनको  भारत  सरकार  होम  मिनिस्ट्री  की  ऐसा  करने

 के  चलाने  के  लिए  आज्ञा  प्राप्त  नहीं  होती है  ।  में  समझता  हूं  कि  माननीय

 श्री  हेमराज  जी  ने  जो  बात  कही  वह  बहुत  सही  है  ।  थोड़ा  समय  उनको  दिया  गया  था  लेकिन
 । समय  की  भी  एक  सीमा  होनी  लिमिट  होनी  साल  दो  साल  या  चार  साल

 जब
 उपे

 रियासतों  को  मर्ज  हुए  पंद्रह  वर्ष  का  लम्बा  समय  बीत  चुका
 तो

 फिर
 wa

 कौर
 ज्यादा

 समय  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठना  चाहिये  ।  जो  भी  पुरानी  स्थिति  जो  भी  पुरानी  चीज़  थी

 ag  साल  दो  साल  या  तीन  साल  के  इन्दर  aga में  समझौता  हो  जाने  पर  समाप्त  हो  जानी

 चाहिये  थी  ।  इसलिए  यह  जो  संशोधन  इस  सदन  के  सामने  आया  बहुत  ही  साधारण  सा  है

 कौर  में  नहीं  समझता  हूं  कि  इसमें  कोई  नीति  का  प्रदान  है  जो  सरकार  इसका  विरोध  करे
 ।

 बल्कि

 सह  संशोधन  उसी  ara  पर  लाया  गया  है  जो  चीज़  कि  हम  ने  अपने  संविधान  में  मान्य  की  है

 fe  सभी  नागरिक  समान  सभी  नागरिकों  को  बराबर  के  अधिकार  प्राप्त  हैं  प्रौढ़  एक  नागरिक

 को  दूसरे  नागरिक  के  मुकाबले  में  किसी  भी  तरह  की  फौकियत  या  स्पेशल  राइट  प्राप्त

 नहीं होना  चाहिये  ।
 इसी  का  समर्थन  मांगा  जा  रहा  है

 शौर
 में  इसका  समर्थन  करता  भी  हूं

 ।

 ary  उपाध्यक्ष  में  ग्रुप  के  माध्यम  से  ला  मिनिस्टर  साहब  से  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि

 यह  दड़ा  इन्नोसेंट  yaya  है  प्रौढ़  इसको  सान  लेने  में  उनको  कोई  अ्रपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ॥

 श्री  रघुनाथ  सिंह  उपाध्यक्ष  श्री  ने  कौर  फतेहपुर  कै  माननीय

 wae  ने  जो  विचार  सदन  के  सामने  उपस्थित  किये  हैं  में  उनका  समान  करता  हूं  ।  हमारी

 शचुस्मृतियों  सें  जाता  है  कि  सब
 नियमों  के  साथ-साथ  एक  घर्म  करता  है

 ।  एक  युव
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 बनी  गोरा  झाँकर

 का  प्रथ  होता  है  बारह  वर्ष  ।  इस  लिये  मं  माननीय  विधि  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  कि

 सन्‌  2 EVs  में  जो  धर्म  था  वह  यग  धम  सन्‌  Peg:  में  नहीं  है  क्योंकि  बारह

 बीत  जाने  के  कारण  एक  यग  समाप्त  हो  गया  ।  जब  एक  यग  समाप्त  हो  गया  तो  यग  की

 परिभाषा  में  भी  कुछ  पड़ना  चाहिए  ।

 जहां  तक  हमारे  का  सम्बन्ध  है  श्र  उस  में  दिये  हुए  मौलिक  अधिकारों  का  सम्बन्ध

 उन  झघिकारों  के  बनाने  का  शिखाधार  हम  ने  क्या  रखा  है  ?  उसकी  आत्मा क्या  है  ?  हमारे

 संविधान  की  भ्रामक  है  जस्टिस  की  इक्वैलिटी  कौर  स्टेटस  की  इक्वैलिटी  |  भ्रमर  हमारे  यहां  जस्टिस

 शौर  स्टेटस  की  इक्वैलिटी  नहीं  होती  तो  संविधान  की  उस  श्रात्मा  को  विकास  करने  का  अवसर

 नहीं  मिलेगा  ।  ड्राप  चाहे  यहां  पर  काया  का  विकास  कर  लेकिन उसकी  आत्मा  का  विकास

 नहीं  हो  सकता  ।  इस  वास्ते  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  wa  वह  समय

 गया  है  कि  जब  राजाओं  को  यह  अ्रधिकार  हे  कि  वे  एलेक्शन  में  खड़े  हो  सकते  वोटर हो  सकते

 सब  प्रकार  की  चीजें  वे  कर  सकते  हैं  तो  विशेषाधिकार भी  समाप्त  क्यों  न  हों  ।  जब  तक

 उनके  स्पेशल  विशेष  अधिकार  चलते  रहते  हैं  तब  तक  उनके  कौर  नागरिकों  के  शअ्रधिकार

 में  समन्वय का  इक्वेलिटी का  नहीं  श्री  बल्कि  उस  में  ग्रस्त  प्रौढ़  बढ़ता  है  ।

 इस  वास्ते  इस  भाव  को  हटना  चाहिये  ।  हिन्दुस्तान  के  जितने  नागरिक  उन्हें  एक  प्रकार  का

 अधिकार प्राप्त  होना  उन  में  समता  का  भाव  होना  चाहिये  ।  जितने  राज्य  पहले  थे  वे

 डब  वे  समाप्त  हो  उनका विलय  हो  गया  ।  अब  जो  राजे  हैं  वे  बिना  राज्य  के  हैं

 केवल  fee  में  ऐसा  है  कि  राज्य  क्रांति  के  बाद  राजा  लोगों  को  किसी  प्रकार  से  मारा

 नहीं  गया  ॥

 अगर  श्राप  फ्रांस  की  राज्य  क्रांति  को  देखें  या  रूस  की  राज्य  क्रांति  को  देखें  तो  पता  नहीं

 लगेगा  कि  उसके  पहले  के  ड्यूक  थे  वे  कहां  गये  ।  राज्य  क्रांति  के  साथ-साथ  सब  समाप्त  हो  गये  ।

 लेकिन  यह  महात्मा  गांधी  की  सहिणुता  उनका  रहिसा  का  सिद्धान्त  था  जिसके  झ्राधार  पर

 हमारा  संविधान  बना  ।  लेकिन  यहां  के  राजे  ae  को  वे  अधिकार  प्राप्त  हैं  उनका  ठीक

 प्रकार  से  उपयोग  नहीं  करते  ।  वे  पार्लियामेंट के  लिये  खड़े  हो  सकते  अ्रसेम्बलियों  के  लिये  खड़े

 हो  सकते  हैं  ।  इतने  अधिकारों का  उपयोग  करते  हुए  भी  उनका यह  कहना  कि  उनके
 विशेषाधिकार

 बने  उनके  राइट्स  रहने  ही  यह  ठीक  नहीं  है
 ।

 इसलिये  में  श्री  द्विवेदी
 को  धन्यवाद

 देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  संशोधन  विधेयक  को  यहां  रख  कर  युग  धर्म  का  पालन  किया  है
 ।

 विधि

 मंत्री  जी  से  भी  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  युग  धर्मं  के  अनुसार  यह  परिवर्तन  होना  चाहिये

 कि  सारे  नागरिकों  को  एक  से  झ्र धि कार  प्राप्त  होने  यहां  के  नागरिकों को  कोई  भेद  नहीं

 रहना  चाहिये
 ।

 श्री  दिव  नारायण  )  उपाध्यक्ष  माननीय  द्विवेदी  जी  ने  जो  संशोधन

 पेश  किया  वह  बहुत  न्याय  संगत  है
 ।

 भारत  के  संविधान  के  भ्रनुसार  हमने  प्रत्येक  नागरिक

 चाहे  वह  fag  हो  या  मुसलमान  सिख  ईसाई  जो  भी  सब  को  समानाधिकार

 दिया है  ।  जब
 सब  को

 समनाधिकार  है  इस  संविधान  के  तो  में  भ्र पने  मिनिस्टर

 से  पूछना  चाहता  हूं  कि  श्राप  क्यों  इस  की  इजाजत  नहीं  देते  कि
 झगर

 हम  चाहें  तो  किसी  राजा  पर

 दीवानी  में  दावा  कर  सकें  ?  कोई  राजा  हमारा  ३०,०००  रु०  ले  ले  तो  हम  उस  पर  दावा

 नहीं  कर  सकते  होम  मिनिस्ट्री  हम  को  इसकी  परमिशन  नहीं  देती
 ।

 हम  कहां  तक  न्याय  के

 तराजू  पर  तोल  सकेंगे  कि  यह  हमारे  संविधान  के  भ्रनुसार  न्यायसंगत है  ?  इस  लिये
 बाप

 कों

 इस  को  बिना  विलम्ब  हटाना  चाहिये
 ।



 रश  ५६ १८८४  )  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधायक

 mat  श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  यग  धर्म  के  परिवर्तन  के  बारे  में  कहा  ।  युग  परिवर्तन हो  रहा  है  ।

 वर्षों के  बाद  राज  दूनिया कहां  है  ?  सन  १९४८  में  कोई  चन्द्र लोक की  तरफ  नहीं  उड़त

 लेकिन  लोग  चन्द्र  लोक  की  तरफ  पहुंच  रहे  मंगल  तारा  तक  पहुंचने  का  प्रयास  हो  रहा

 है  तो  ara  हो  रहा  है  ।  लेकिन  भारत  में  उसी  पुरानी  परम्परा  के  अनुसार  शासक  भगवान  की

 शाक्ति समझा  जाता  गाड  का  राइट  ले  कर  यहां  पर  राजा  नौ  रानी  हैं  ।  उन  पर  लाखों

 रुपयों का  खर्च  होता  है  ।  उनका  रुपया  भी  बना  रहे  शर  डेमॉक्रेटिक  सेट  में  वे  यहां  के

 मेम्बर भी  हो  मिनिस्टर भी  हो  श्र  लड़  भिड़  कर  गरीबों  की  शभ्रावाज  को  दबा  दिया

 उनको  सुनवाई  न  उनका  पैसा  भी  वापस  न  यह  क्या  न्यायपूर्ण  बात  हो  सकती  है
 ?

 इसलिये  में  जोरदार  शब्दों  में  श्राप  से  प्रार्थना  कहूंगा  कि  ला  मिनिस्टर  साहब  बिना  feat  हिचक

 बिता  किसी  रुकावट  इत  masts  को  सान  कर  इस  देश  को  न्याय  प्रदान  करें

 को  मिले  रोटी  तो  मेरी  जान  सत्ती  हैਂ  यह  नारा  हम  ने  इस  देश  में  लगाया  था  ।  श्री  सेन  बंगाल

 से झ्ाते हैं  जहां  बड़े-बड़े  काम  ता
 es  Q)  वहां  के  क्रांतिकारियों  को  भ्रात्मा  कौर  बल  पर  इस  देश  को

 स्वाधीनता  इस  देश  से  गरीबी  मिटी  ate  गुलामी  मिटी  ।  say  गुलामी  को  फिर  पनपा ने

 के  लिये  यह  जरिया  बाकी  है  sa  देश  के  अन्दर  |  ग्रुप  हम  को  दीवानी  के  राइट  क्यों  नहीं  देते

 ताकि  राजा  लोगों  के  खिलाफ  हम  दावा  कर  सकें  |  हमारे  प्रधान  मंत्री  जेनरल  एलेक्शन  के  समय

 गोंडा गये  थे  ।  वहां  पर  राजा  लोगों  ने  जो  नंगा  नाच  वह  मझे  भूला  नहीं  है  ।  मेरी  प्रार्थना

 है  कि  यह  देश  भी  इस  को  न  भूले  |  यह  इस  कानन  को  बिना  किसी  विलम्ब  के  मान  ले  ताकि

 सब  को  समानता  का  व्यवहार  मिल  सके  ।  यहां  पर  दो  प्रमली  नहीं  चलेगी  प्रौढ़  न  यह  उचित  ही

 होगा ।

 इस  देश में
 so

 फी  सदी  गरीब  हैं  रोक  मुट्ठी  भर  लोगों  के  लिये  जिन्दगी की  सारी  ग्रासाइशों

 का  इन्तजाम
 होता  है

 ।  इसके  अलावा  भी  जमींदारी  wafers के  बाद  उन  को  कम्पेन्सेदान

 दिया  गया  ।  हम  ने  जारशाही  की  तरह  से  नहीं  रशियन  रेवोल्यूशन  की  तरह  से  नहीं

 किया  |  हम  ने  फ्रेंच  रेवोल्यूशन  की  तरह  से  भी  नहीं  किया  ।  मेंने  पढ़ा  है  कि  वहां  तीन  वर्ष  के

 अन्दर  हजारों  लोग  काट  कर  HH  दिये  गये  ।  हम  ने  गांधी  जी  के  नेतृत्व  में  बैठ  तिरंगे  झंडे

 के  नीचे बैठ  इस  देश  की  ६००  रियासतों  को  भलमनसाहत  के  साथ  लेकिन  सरदार

 पटेल ने  किसी  कों  गोली  नहीं  मारी  ।  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  इस  भ्रमेंडमेंट  को  स्वीकार  कर

 लिया  जाये  यह  बिल  कर  दिया  जाये  |

 fat
 च०

 Blo  भट्टाचार्य (  )  श्री  य ०  ला० द्विवेदी ने  एक  सामयिक एवं  साधारण

 संशोधन  पेशा  किया  है  जिसे  सरकार  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 भूतपूर्व  राजे  अब  केवल  नाम  में  ही  राजे  हैं  ।  मत  इस  संशोधन  को  लागू  करने  में  कोई  कठिनाई

 नहीं होनी  चाहिये  यदि  विधि  मंत्री  यह  न  कहें  कि  उनके  साथ  किये  गये  समझौते  उसकी  राह  में  रुकावट

 ह

 att  पालीवाल  उपाध्यक्ष  इस  बिल  को  मूव  करते  समय  जो  दो  तीन

 उदाहरण  श्री  द्विवेदी  जी  ने  दिए  उन  से  यह  सोचने  के  लिए  विवश  होना  पड़ता  है  कि  वास्तव  में  नयी

 स्थिति  बनती  जा  रही है  कौर  उस  पर  हमको  विचार  करना  चाहिये  ।  साथ ही  जैसा कि  डा०  अणे

 साहब  ने  हम  इस  बात  को  भी  नहीं  भुला  सकते  कि  किस  प्रकार  इन  रियासतों  के  शासकों  ने

 स्वाधीनता  प्राप्ति  के  समय  दे दा भक्तिपूर्ण  रवैया  अपनाया  उन्होंने  एक  सुन्दर  ढंग  से  देश  को
 करने  में  मदद  की

 ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  परिस्थितिवश  उनको  ऐसा  करना  ही  पड़ता

 लेकिन  यदि  वैसा  होता  तो  उसमें  अनेकों  होतीं  ।  तो  जिस  समय  उन्होंने  ऐसा  किया

 _  उस  समय  उनके  साथ  कुछ  विशेष  इकरार
 कौर  वायदे  किये  गये  उनको  हमें  किस  हद  तक  निभाना

 ———

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 है  यह  भी  हमको  सोचना  चाहिए  ।  जहां  एक  कौर  हम  उन  वायदों  को  नहीं  हटा  सकते  वहां  दूसरी

 जो  उदाहरण दिए  गए  हैं  उनके  कारण  जो स्थिति  पैदा  हो  रही  है  उसका  भी  निराकरण  करना

 है  ।

 मेरा  खयाल  है  कि  शायद  इस  विधेयक  को  पास  करने  के  लिए  संविधान  में  भी  संशोधन  करने

 की  झा वस् यकता हो  ।  केवल  कोवीनेंट  के  कारण  ही  इसको  पास  करने  के  मार्ग  में  बाघा  नहीं  हैं  इसको

 वास  करने  में  संवैधानिक  read  भी  पड़ेंगी
 ।  इसलिए  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  यदि  इसको  सिलेक्ट

 कमेटी के  सुपुर्द  कर  दिया जाए  तो  इस  पर  सदन  के  सदस्य  al  भावनाएं रख  सकेंगें  शौर

 गवर्नमेंट  के  भी  कंसीडर्ड  विचार  सामने  a  जायेंगे  ।  और  उसके  बाद  अगर  गवर्नमेंट  इस  बिल

 कौरव  करती  है  तो  बहुत  wea  कौर  यदि  परिस्थितिवश  वह  इसको  मंजूर  न  कर  सके  तो  कोई

 इसरा  ऐसा  बिल  अपनी  कौर  से  ला  सकती  है  कौर  उसके  लिए  मार्ग  खुल  जाएगा  ।  मुझे  लगता  है

 कि  जरगर  सिलेक्ट  कमेटी  का  असेंसमेंट  स्वीकार  केर  दिया  जाए  तो  मार्ग  निकल  जावेगा  ।

 श्री  सिहासन  सिह  (  गोरखपुर  उपाध्यक्ष  श्री  द्विवेदी  जी  ने  जो  यह  संशोधन  विधेयक

 उपस्थित  किया  है  उसके  मूल  सिद्धान्त  से  तो  मेरा  कोई  विरोध  नहीं  जिस  युग  में  हम  चल  रहे  हैं

 उसमें  नागरिक  कौर  नागरिक  के  बीच  कोई  अन्तर  नहीं  होना  चाहिए  हमारे  सोशलिस्ट  पैटर्न

 के  विचार  से  भी  ए  सा  भ्रातृ  नहीं  रहना  चाहिए  ।  लेकिन  दुःख  है  कि  यह  संशोधन  हमारे  संविधान

 के  विरुद्ध  जाता  है  ।  हमारे  संविधान  में  कुछ  धारायें  ऐसी  हैं  जो  इन  सत्ताहीन  कौर

 हीन  राजाओं  को  राजा  की  उपाधि  प्रो  कुछ  भ्र धि कार  देती  हैं  ।

 पी  asia  fag  :  जिस  प्रकार के  मिनिस्टर  विदाउट थो८  फोलियो  हैं  वैसे  ही

 ये  राजा हैं  ।

 थी  fears  सिह  :  जिस  समय  इनकी  रियासतों  का  देश  के  अन्य  भाग  में  विलीनीकरण

 किया  गया  तो  इनके  साथ  कुछ  मुजाहिदे  किए  गए  कुछ  शतं नामे  लिखे  गए  थे  जहां  तक  मेरा

 खयाल है  इस  दफा  बी  का  प्रादुर्भाव  भीं  उन्हीं  के  आ्राघार  पर  ga  शौर  उनको  ये  अधिकार  दिए

 गए  जी  विदेशी  राजांग्रों  को  हैं  ।

 मेरा  खयाल  है  कि  जब  तक  हमारे  संविधान  में  प्राटिकल्स  २९१  और  ३६२  मौजूद हैं  तब

 बक  शायद  हमारी  सब  की  इससे  हमदर्दी  होते  हुए  भी  हम  इसे  पारित  नहीं  कर  सकें  मुझे  तो

 लगता  है  कि  मिनिस्टर  साहब  भी  इसका  विरोध  करेंगे  ।  वह  चुप  बैठ  हुए  हैं  ।  कोई  बात

 होती  तो  wa  तक  वह  कुछ  कहते
 ।

 में
 आपका

 ध्यान
 fewer  REQ  नाटिकल  ३६३  की  कौर

 दिलाना  चाहता हूं

 किसी  राज्य के  शासक  को  निजी  थैली  के  रूप  में  किसी  रकम  की  भ्रदायंगी  की  गारंटी

 दी  गयी  है  ale  इसी  तरह  की  गारंटी  अनुच्छेद  ३६२  में  भी  दी  गयी  है  ।

 लो  मेरा  कहना  यही है  कि  यह  जो  संशोधन  विधेयक  लाया  गया  है  यह  संविधान  की  धाराओं

 के  विरुद्ध  इसलिए  हमारी  भावना  इसके  पक्ष  में  होते  हुए  भी  हम  इसको  पास  न  कर  सकेंगे  ।

 कि  माननीय  भट्टाचार्य  जी  ने  इसके  रास्ते  में  जो  अवरोध  है  उसको  दूर  करने  के  लिए  सरकार

 कोई  बिल  लावे  तब  इसको  पास  किया  जा  सकता  है
 ।

 लेकिन  सरकार  के  सामने  भी  आध्यात्मिक

 कठिनाई  क्योंकि  हमने  वचन  दिया  ठनना  है  ak  श्री  रघुनाथ  सिंह  जी  के  age  कभी  काफी

 समय  नहीं  पाया  है  कि  हम  उस  वचन  में  परिवर्तन कर  सकें  ।  इसके  लिए  मगर  सरकार  चाहे  तो



 ४५६ है ह  १८८४  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक '

 संविधान  में  संशोधन  करके  इसको  पास  किया  जा  सकता  हम  १४  संशोधन  तों  कर  ही  चुके

 छुक  श्रोता  कर  लिया  जाए  तो  हम  इस  बिल  को  पास  कर  सकते  हैं  अन्यथा  नहीं  ।

 विधि  मंत्री  wo  कु०  उपाध्यक्ष  में  तो  दर  ह प्रम्नज  में  भाषण  देत

 हूं  लेकिन  राज  देखा  कि  सारी  तकरीरें  हिन्दी  में  हुई  हैं  ।  इसलिए  मुझे  भी  ख्वाहिश होती  है  कि  में  भी

 army  विचार  हिन्दी  में  पेश  करूं
 ।

 में  जानता  हूं
 कि

 में  जितनी  आसानी  से  भ्रंग्रेजी  में  बोल  सकता  हूँ

 इतनी  आसानी  से  हिन्दी  में  नहीं  बोल  सकता  जो  विषय  राज  हमारे  सामने  हैं  उस  पर  प्रंग्रे जी

 अल्फाज  में  बिना  बोले  मुझे  दिक्कत  हो  सकती  है  ।  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  हिन्दी  भाषा  इतनी  कमजोर

 नहीं  है  कि  हम  परिधान  के  विषय  में  उस  पर  न  बोल  सकें  ।  इसलिए  में  हिन्दी  में  भाषण  करना  चाहता

 हू

 जो  संशोधन  द्विवेदी  जी  ने  उपस्थित  किया  है  नीतिगत  रूप  से  देखा  जाए  तो  उसका  विरोध

 करना  बहुत  मुश्किल है  ।  संविधान  की  नीति  के  अनुसार  सारी  जनता  एक  समान  सबको  समात

 अधिकार  प्राप्त  हैं  ।  लेकिन  यदि  इतिहास  की  पृष्ठ  भूमि  में  हम  इस  प्रश्न  पर  विचार  करें  तो

 यह  स्वीकार  करना  होगा  कि  केवल  नीति  के  विचार  से  ही  इस  पर  सोचना  ठीक  नहीं  होगा  ।  में  एसा

 करना  मुनासिब  भी  नहीं  समझता  |  हमारे  भारतीय  स्वाधीनता  के  इतिहास  एक  विशेषता  है

 जिसको  राज  दुनिया  मानती  है  ।  हमारे किसी  मित्र  ने  रूस के  विप्लव  का  जिक्र  किसी  दूसरे

 मित्र  ने  फ्रांस  के  विप्लव  का  जिक्र  किया  ।  हमने  चीन  के  विप्लव  को  भी  देखा  है  ।  उसमें हम  यहीं

 देखते  हैं  कि  जिनको  विशेष  शभ्रधिकार  प्राप्त  थे  उनका  विचार  गोली  से  किया  गया  लेकिन  हिन्दुस्तान

 भैं उन  लोगों  का  विचार  बगैर  के  किया गया  ।  सरदार  वल्लभ  भाई  पटेल  ने  भारत  का

 एकीकरण  एक  करार  के  पर  किया  था  ।  राज  यदि  हम  उन  करारों  कौर  विशेष  वायदे

 जो  कि  भरतपुर  देशी  रियासतों  के  शासकों  से  विलीनीकरण  के  समय  किये  थे  यदि  हम  उनको

 नजरअंदाज  कर  देते  हैं  कौर  उनको  प्रिये  सामने  नहीं  रखते  हैं  तो  हम  उस  संविधान  की  मर्यादा

 को  भंग
 a

 बर्बाद  कर  देंग  क्योंकि  संविधान  बनाते  समय  हम  ने  बहुत  जोर  देकर
 उसमें

 लिखा  था

 fe  भूतपूर्व  शासकों  को  ae  विशेष  भ्र धि कार  प्राप्त  रहेंग  ।  भ्र लब ता  शरीर  उन  विशेष  भ्र धि कारों

 को  मानने में  कुछ  तकलीफ  होती  हो  राज  के  दिन  उनको  मानने  में  कुछ  ग्रनुचित  बात  तो  हम

 श्राईन के जरिये के  जरिये  उस  पर  विचार  करेंगे  ।  लेकिन  हम  यह  काम  या  कोई  भी  तबदीली  गोली  के

 afar  से  जैसा  कि  चीन  पौर  रुस  शादी  देवों  में  यहां  नहीं  करेंगे  ।  चीन  में  हमने  देखा
 कि

 जिसकी  जमीन  थी  उसे  गोली  से  मार  दिया  ।  फ्रांस  में  भी  ऐसा  ही  gar  रूस  में
 भी  ऐसा  ही

 ।"
 वहां  कोई  भी  तबदीली  बगैर  गोली  कौर  खूनखराबे  के  नहीं  हुई  लेकिन  हम  उस  रास्ते  पर

 चलने  वाले  नहीं  ञ झौर  हमने  अपने  यहां  प्रथा  को  शान्तिपूर्वक  बर्गर  खूनखुराबे  के  खत्म

 किया  att  जमींदारों  को  मुआवीया  देकर  उनकी  जमींदारियां  लीं  ।

 इस  सदन  में  are  के  साथ  जमींदार  लोग  भी  बैठते  हैं  उनको  समान  अधिकार  प्राप्त  होते  हैं  ।

 भारतीय  संसद  में  पति  मंडल  के  चार  सदस्य  चुने  गये  हैं  शरीर  उनको
 भी

 समान
 अघिकार

 प्राप्त  होते

 ैं  संविधान  में  श्रगर  एक  बाजू  में  हमने  लिखा  कि  सारे  नागरिकों  को  समान  afters  प्राप्त

 होगा  तो  दूसरी  धारा  में  यह  लिखा  कि  जो  करार  हमने  किया जो  शर्तें  हमने  मानी  कौर  जो  वायदा  हमने

 किया  उनको  हम  मानेंगे  ।  अतीत  में  भारतीय  श्रदालतों  में  नृपति  लोगों  को  जो  विशेष  भ्र घि कार  थे

 ag  विशेष  afar  हम  नहीं  छीन  सकते  थे  क्योंकि  देश  के  एकीकरण  में  उनका  सहयोग  नितान्त

 आवश्यक  था  इसलिए  उनकी  रियासतों  का  विलीनीकरण  करते  समय  हमने  यह  वायदा  किया  कि

 उनके  वह  पुराने  अधिकार  कायम  रहेंगे
 ।

 नगर  श्राप  पुरानी  दीवानी  की  संहिता  को  देखेंगे  तो  मालम

 होगा कि  उसमें  उनको  कौर  ज्यादा  अधिकार  हासिल  क्योंकि  बगैर  जायदाद  के  लिए  अगर  यहाँ
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 उठ  कए

 भारतीय
 अदालत  के  जुरिस्डिक्शन  के  भीतर  कुछ  लेनदेन  ट्रेड  के  जरिये  are  ऐसे  मामलात

 होते  तो  वहां  पर  भ्रमित  नहीं  कर  सकते  थे  मगर  जब  सन्‌  2EYo  में  कानून  का  संशोधन  किया  तब  यह
 विशेष

 धारा  हमने  उपस्थित की  कि  एक  बाजू  में  जो  राजा  को  विशेष  झ्र धि कार  मिलेगा  तो  दूसरे

 बाजू  से  देखेंगे  कि  झाम  जनता  को  उससे  कोई  तकलीफ  तो  नहीं  पहुंचती  है  ।  भ्रमण  प्रबन्ध  मामले

 हमने  एकदम  बिल्कुल  ward  के  बाहर  निकाल  दिये  ।
 इसलिये  जो  धारा  है  उसमें  दिया  gar  है

 कि
 होम  मिनिस्ट्री  से  सेक्शन  मिलने  पर  ही  हम  मामला  दायर  कर  सकेंगे  ।  इस  धारा  का

 इतिहास  यही है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  होम  मिनिस्ट्री  से  मंजरी मंजूरी  लीजिये  |

 श्री  Fo  सेन  :  में  मामला  नहीं  करता  हूं  ।  भ्रमर  मामला  करना  चाहते  हैं  तब

 जरूर  दरख्वास्त  पेशा  कीजिये  हम  देखेंगे  ।

 att  हरि  विष्णु कामत  :  संविधान was  कीजिये

 श्री  प्र्०  Fo  सन्‌  R&Xo  से  लेकर  तक
 ८००

 मामले  दायर  हुए  ।  करीब  Yoo

 मामलों  की  दरख्वास्त मंजूर  हूं  ।  होम  मिनिस्टरी  से  केवल  करीब  २००  मामलों  की  दरख्वास्त

 जून  नहीं  हुई  करीब  मामले  विचाराधीन  हैं  ।  होम  मिनिस्ट्री सोचेगी  .  .  .  .

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  जो  मामले  विचाराधीन  हैं  या  जिनकी  इजाजत  नहीं  दी  गई  क्या

 सरकार  को  यह  पता  चला  कि  यह  मामले  शासकों  के  विरुद्ध  झठे  ही  चलाये  खाली  उनको  अपमानित

 करने  के  लिये  चलाये  या  उनको  यं  ही  इजाजत  नहीं  दी  गई
 ?

 श्री  श्र०  Fo  सेन  :  बगैर  इजाजत  के  मामला  दायर  नहीं  हो  सकता  |

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी  मेरा  यह  पूछने  से  मतलब  यह  है  कि  जिनमें  सरकार  ने  इजाजत  नहीं  दी

 उन  मामलों  में  क्या  सरकार  को  यह  पता  चला  कि  मकदमा  चलाने  वालों  ने  शासकों  को  अपमानित

 करने  के  लिये  इजाजत  मांगी  थी  था  किसी  ate  कारण  से  कौर  इजाजत  नहीं  दी  गई  तो  क्यों

 नहीं दी  गई  ?

 श्री  |, है ५  Fo  सेन  प्राइमाफँसी--केस प्रमाणित  हो  जाय  तब  तो  इजाजत  जरूर  दी  जाती  है  ।

 लेकिन  अरब  मालम  होता  है  कि  मामले  से  सम्बन्धित  जितने  क... कक्ट्स थ  हैं  सही  नहीं  हैं  फ्रैवलस  मामला

 है  तब  उसकी  इजाजत  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।  यही  नीति  हमारी  चलती  है  प्रौढ़  हम  समझते हैं  कि

 इससे  बेकार  कौर  गलत  मुकदमेबाजी नहीं  होगी  ।  लेकिन  तब  भी  एक  प्रीकाशन  जरूर  होना  चाहिए

 कि  कोई  दरख्वास्त  हम  मंजर  न  करें  तो  उसके  ऊपर  उस  दरख्वास्त  वाले  को  यह  अधिकार  होना

 चाहिए  कि  वह  उसको  रिकंसिडर  करा  सके  |  उसके  लिए  कानन  का  अधिकार  नहीं  है  ।  लेकिन

 यहां  से  हम  लोग  ला  मिनिस्ट्री  होम  मिनिस्टरी  aga  में  उस  के  बारे  में  सलाह  मद्य विरा  करके

 झा खिरी फैसला  कर  सकते  हैं  ।  जैसे  मुकदमे  की  भ्रमित  होती  है  उसी  तरह  से  जब  एक  दरख्वास्त

 नामंजूर  होती  है  तो  उसके  ऊपर  अपील  चल  सकती  है  ।  कौर  इस  ढंग  से  हम  चलें  तो  में  समझता  हूं

 कि  कोई  नीति  का  झगड़ा  भी  नहीं  उठ  सकता  है  कौर  किसी  को  कोई  तकलीफ  भी  नहीं  पहुंच  सकती

 है  ।  इसलिए  में  श्री  द्विवेदी  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  प्रस्ताव  को  वापस  ले  लें  ।  में  अन्य

 माननीय  सद्स्यों  का  बहुत  आभारी  हूं  जिन्होंने  कि  भ्र पने  विचार  प्रकट  किये  ।
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 fat  यलमन्वा  रेहो
 :

 जब  न्यायालय  कोई  निर्णय  दे  तो  सरकार  को  उसमें  हस्तक्षेप  करने की

 क्या  प्रा वश्य कता हैं  ?

 गधी  कु०  सेन
 :

 श्राज  तक  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  sar  जिस  में  न्यायालय  ने  गिरफ्तारी

 का
 आदेश  दिया  हो  ।  किन्तु में  यह  सकता  हूं  कि  सरकार  कब  च्  देने  से  इन्कार  करती

 स्पायालय  कं  डिग्री  दण्ड  की  माफ  करने  या  कम  करने  का  कार्यपालिका--राष्ट्रपति  या  राज्यपाल

 को  भ्र धि कार है  ।

 Tee  महोदय
 :  श्री  द्विवेदी :

 थी  च०  का०  भट्टाचार्य यें  विधि  मंत्री  से  एक  सवाल  पुछना  चाहता हूँ  ।  उन्होंने ये  दो  बातें

 सहीं  बतायीं  कि  देशीय  राज वृन्द के  साथ  जो  संधिपत्र  उन  को  बदला  जा  सकता  है  या  नहीं

 ध्रोर  बदला  जा  सकता  तो  किस  तरह  से  बदला  जा  सकता  है  ।

 थी  हरि  विष्णु कामत  :  संविधान को  बदलना  पड़ेगा

 श्रीहेम  राज
 :  सवाल यह  है  कि  क्या  वे  प्रिंट  हैं  या  कई  सालों  के  कुछ

 के  बाद  वे  बदल  जायेंग े।

 श्री धन  Fo  सेन  :  वे  वेसे  ही  पर्मानेंट  जैसे  कि  संविधान  की  हर  एक  धारा  प्रिंट है  ।

 जब  उसको  बदला  नहीं  जाता  तब  तक  वह  पम्मनिंट है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  द्विवेदी  ।

 st  म०  ला०  द्विवेदी :  उपाध्यक्ष  पहले  तो  में  उन  सभी  महानुभाव  सदस्यों
 को  हृदय

 से  धन्यवाद  देता  उन्होंने  मेरे इस  विधेयक का  पूर्ण  रूप
 से  समर्थन  किया  में  समझता हूँ

 कि  विधि  मंत्री  महोदय ने  यह  जान  लिया  होगा  कि  सदन  में  कोई  ऐसा  वर्ग  नहीं  जो  मेरे  इस

 विधेयक  के  पक्ष  में  न  हो  ।  अपने  भाषण  में  उन्होंने  बताया कि  ५००  मामलों
 में  तो

 सरकार
 ने

 स्वीकृति  दी  कौर  ३००  में  नहीं  दी  है  ।  मेरे  saa  करने  पर  उन्होंने  बताया  कि  चूंकि  वे  मामले  फ़िटनेस

 प्रिया  तुच्छ  इसलिये  इजाजत  नहीं  दी  गयी ।  में  ने  तीन  उदाहरण ऐसे  रखे  जो  विधि

 मंत्री  महोदय को  cea  से  भी  मालूम  थे  कौर  जिनका  जिक्र
 मैंन  भाषण

 में
 किया

 था

 थी  सेन
 :

 मुझे  पता  नहीं  था ।

 भी  म०  ला०  त्रिवेदी  :  अगर  ag  डिबेट्स को  तो  उन  को  मालूम  हो  जाता
 |

 मैं
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  मामले  फ़िवलस  नहीं  में  ने  एक  उदाहरण  यह

 दिया
 था  कि

 महाराजा  कपूरथला ने  एक  व्यक्ति से  RAL, 990  रुपये के  च्  लेकिन  उन्होंने  न  तो

 बाँस  वापस
 किए  कौर न  रुपये  दिये  ।  जब  उस

 बारे
 में  सिविल  सूट

 दायर  करने
 की

 इजाजत

 मांगी  तो  इजाजत  नहीं  मिली  ।  इस  प्रकार  के  कौर  भी  केसेज  लेकिन
 इस

 समय
 मैं

 उनमें

 नहीं  जाना  चाहता हूँ  ।

 में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  विधि  मंत्री  महोदय  गृह-मंत्रालय  से  इस  सम्बन्ध  में  पुरी

 जानकारी  हासिल  नहीं  कर  पाए  कौर  इसलिये  उन्होंने  कह  दिया  कि  जिन  मामलों  में  इजाजत  नहीं

 दी  वे  सब  फ़िवलस  लेकिन  कुछ  मामले  फ़िविलस नहीं  फिर  भी  उनके
 सम्बन्ध  में  इजाजत

 a नहीं  दी  गईं
 ।

 on  eT "ae

 अंग्रेजी मैं

 1802  (Ai)
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 माठ  ला०

 माह  स्पष्ट  कर  चाहता  हूं  कि  में  नहीं  चाहता  कि
 भूतपूर्व

 शासकों  के  विरुद्ध  फ़िल्म

 मामले  बुलाये  लेकिन  यदि  कोई  मामला  फ़िल्म्स  नहीं  है  भ्र ौर  वास्तव  में  व्यक्ति  के

 हितों  का  नुकसान  पहुँचा  तो
 उसको

 सिविल  ge  दायर  करने  की  अनुमति  दो  जानी  चाहिये  ।  मैं

 मानवीय  विधि  मंत्री  महोदय  से  यह
 भी

 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  गृह  मंत्रालय  में  इस  प्रकार  के  mist

 पर  विश्वास  करने  के  लिये  ऐसे
 विधि  विशेषज्ञ  जैसे कि  विधि  मंत्री  महोदय  ग्राम  सरकार  की  ग्रोवर

 से  यह
 TTS aq q  दिया  जाये कि  होम  मिनिस्ट्री जिन  मामलों के  :  सम्बन्ध में  इजाजत  नहीं  उत

 मामलों
 को  जांच  करने  के  लिये  विधि  मंत्रालय में  भेजा  तो  इस  से  सब  को  संतोष हो  ।

 art  विधि  मंत्रालय में  जांच  किये  जाने  के  पश्चात  किसी  मामले  में  इजाजत  नहीं  दी  तो  फिर

 किसी  को
 उस  पर  आपत्ति  नहीं  होगी  ।  नगर  सरकार  की  से  ऐसा  mere  मिल  तो  मै

 समझता  हं  कि  हम  एक  कदम  बढ़ेंगे  ।

 इस  सदन में  यह  प्रश्न  उठाया  गया  है
 कि

 हम  ने  भूतपूर्व  शासकों  के  हु
 ए  कार्बेनेंट्स में  उन

 को
 गारंटी  दी  हुई  है  ae  संविधान  में  इस  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  भारत  सरकार

 के  व्हाइट  पेपर की  कुछ  बातों की  तरफ  इस  सदन  का  ध्यान  '  आकृष्ट  करना  चाहता  जिस में
 द् लिखा

 विभिन्न  करारों  के  शासकों के  अधिकार  ate  विशेषाधिकार  जारी  रखने  की

 लिए  उन्हें  गारंटी  दी  गयी  है

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  यह  कौन सी  रिपोर्ट है
 ?

 Ho  ला०  त्रिवेदी  :  पेपर  ग्राफ  दि  गवर्नेमेंट  ars  इंडिया  ।”  इससे  यह  साबित

 होता हूँ  कि  तय  रिंगो  रखने की  बात  कही  गयी हूँ  ate  एक  शो  रेस  दी  गई  है  ।

 यह  नहीं है  कि  वहू  बाइंडिंग  एलोवेंस है  ।  इस  लिये  भारत
 सरकार

 के  पास  ऐसा  कई हिच

 नहीं है  कि  इस  संशोधन  विधेयक  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  है  या  सिविल

 परोसी  दायर  कोड
 में  संशोधन  नहीं  किया  जा  सकता

 झगर  विधि  ai  महोदय  sa  समय  इस  स्थिति में  नहीं  ह  कि  वह  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 क्र  तो  में  उन  से  प्राप्  कहूंगा  कि  वह  प्राग  चल  कर  इस  प्रश्न  को  भारत  सरकार  के,सम्भख

 रखें  कौर  सोचें  कि  इस  आशय  का  संशोधन  किया  जाए  कि  ये  प्रिविलिजिज  खत्म हों  तौर  नागरिकों

 को  समान  अधिकार  मिलें  ।  कि  आवश्यकता  पड़ते  पर  वे  दीवानी  मुकदमें  दायर  कर  लेकिन

 जब  तक  यह  नहीं  तब  तक  मैं  चाहूंगा  कि  विधि  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  आशवासन द  कि

 दींवानी  मुकदमे  चलाने  की  इजाजत  मांगने के  सम्बन्ध  में  जितने  भी  मामले  गह  मंत्रालय  में
 उन

 को  इजाजत  दी  जाये  ate  जिन  को  गह  मंत्रालय  स्वीकार न  उन  की  विधि  मंत्रालय  जांच  करे  ।

 ऐसे  सब  मामले  जांच  करने  के  लिये  विधि  मंत्रालय को  भेजे  जायें  पौर  उसकी  राय  राने के पश्चात के  पश्चात

 ही  कोई  निगम  किया  अगर  ऐसा  किया  तो  शासकों के  अधिकारों  को  भी  न  किसान

 नहीं .  पहुँचेगा  कौर  साथ  ही  जनसाधारण को  भी  विश्वास  हो  जायेगा  कि  देश में  सब  नागरिकों

 को  समान  अधिकार  प्राप्त  हैं  ate  किसी  के  साथ  अन्याय  नहीं  होगा

 चाहता  हूं  कि  विधि

 मंत्री

 महोदय  यह  झ्राइवासन  दें  ।

 सकता श्री  go  मैं  ऐसा  श्रीनिवासन तो  नहीं  दे  सकता  लेकिन में  यह  जरूर

 हूं कि  हम  इस  प्रस्ताव
 के  बारे  में  बहुत

 तवज्जह  दे  कर ध  कि  द  न  उ  ५  सोचेंगे  हद  ध्यान  दम  |



 १८८४  भारतीय  समुद्री  योडा  विधेयक  विधयेक  ce Os |

 शी  झ०  ला०  त्रिवेदी  क  इस  जए शो रस  के  बार

 शी  हरि  विष्णु कामत  :

 एक  माननीय  सदस्य  :  हिन्दी सें  एशोरेंस  दिया है  ।

 at  Ho  ato  त्रिवेदी :  में
 झप

 से
 wa  चाहता  हूं  कि  at  ag  विधेयक  arma

 लेने की  इजाजत दी  जाये

 विधि  मंत्री  महोदय ने  मेरे  विधेयक पर  हिन्दी  में  भाषण  हिन्दी में  उत्तर  इसके
 लिये  में  उनको  भ्रनेक-ग्रनेक  बधाई  देता हूं  ate  विश्वास  करता हूं

 कि  नगर  सरकार की  यह

 नीति  तो  हमारे  देश  की  भाषा  चल  पड़ेगी  कौर  राज्य  भाषा  बत  कर  रहेगी

 थी  च०  काम  भट्टा चाप  हिन्दी में  भाषण  सुन कर  द्विवेदी जी  का  हृदय  द्रवित  हो  गया ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  दारा  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  सम्बन्धी  श्री  ण्लमन्दा  रेड्डी  का

 dates  मतदान  क  लिये  रखा  गया  तथा  ध्रस्वोकृत ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  क्या  सदन  श्री  द्विवेदी को  विधेयक  वापस  लेने  की  भ्र तू मति  देता ४

 कुछ  माननीय सदस्य  :  हां  ।

 विधेयक  को  सभा  की  अनुमति  से  वापस  ल  लिया  गणा
 ।

 भारतीय  समुद्री  बीमा  fayaar

 tet  बी०  शर्मा  (  गुरदासपुर  )  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 यह  सभा  राज्य सभा  की  इस  सिफारिश  कि  लोक  सभा  श्री  एम
 पी ०

 के  समुद्रीय  बीमा  सम्बन्धी  विधि  को  संहिताबद्ध  करने  वाले
 विधेयक  रम् वन् धी

 दोनों

 संभागों की  संयुक्त  समिति में
 सम्मिलित  सहमत है

 कौर  संकल्प  करती है

 कि  उक्त  संयुक्त  समिति  में  काम  करने  के  लिए  लोक-रमा  के  निम्नलिखित

 सदस्य  मनोनीत  जाये ं।

 श्री  श्री  बलीराम  श्री  ना  वि०  श्री  मोरारजी  श्री
 हिम्मत

 श्री  श्री  श्री  कर्मी  श्री  लीलाधर  श्री  ना०
 fro  पटेल

 श्री  रघुनाथ  सिंह  ,  श्री  राज  श्री  श्री  थिरुमल  सरदार  अमर  सिंह
 श्री  स०  चे  श्रीमती  तारकेश्वर  श्री  उ०  qo  श्रवेदी , श्री श्री

 विश्राम  प्रसाद  घोर

 श्री  दीवान  चन्द
 फार्मा ॥

 यह  एक  अत्यधिक  आधुनिक  विधेयक  जो  कि  सरकार  संयुक्त  समिति  में  से  art  के  बाद

 स्वीकार  करने  जा  रही  इसे  वित्त  मंत्री  ate  वित्त  उपमंत्री  का
 समर्थन  प्राप्त

 है  ।

 में  समझता हूं  कि  यह  विधेयक  हमारी  राष्ट्रीय  महत्वाकांक्षात्रों  के  अनुसार  है
 अधिनियम हो

 तक  बर्तानवी  अधिनियम
 लागू  रहा  है  |

 aq  समय
 झरा

 गया

 ऋण
 है  कि  हमारा  अपना

 लना  ———_—  ooo

 faa  अंग्रेजी  में



 र६  ६६  प्र बिलम्ब नीय लोक  महत्व  के  विषयों  की  ३१  १९६२

 ध्यान  नान

 श्री  ao  To
 वर्मा

 wife
 हमारी  परिस्थितियां भिन्न  भ्  साथ  ही  यह  विधेयक  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  के  भी  भ्रनुकूल

 मोर  पता  चला है  कि  यद्यपि  हमारा  नौवहन  बहुत  उन्नत  नहीं  फिर

 भी
 इसने  काफी  प्रगति  की  हैं  ।  आजादी  के  बाद  विशेषकर  इसने  बहुत  उन्नति  की  है  ।

 हमे  पता टन
 भार  बढ़ाने  के  लिये  प्रतिनिधिक  सिल  है  ।  विकसित  नौवहन  उद्योग  के  रि लये यह

 आवश्यक हैं  कि  समुद्री  बीमा  होना  चाहिये  ।  समुद्री  जीवन  खतरों से  भरपुर  इन  खतरों  को  कम
 करने के  लिये  ऐसा  बीमा  श्रत्यावक्यक है  ।

 व्यापारिक  समु  रायों  शरर  संगठनों  ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  ।  भारतीय  बीमा

 कम्पन  संस्था  ने  इस  विधायक  का  स्वागत  किया  है  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  शोर  ध्यान  दिलाना

 गाजियाबाद-सहारनपुर खंड  में  गाड़ियों  की  टक्कर

 थ्री  बागड़ी  :  में  नियम  PEK  के भ्रन्तगत  रेलवे  मंत्री  का  ध्यान  निम्न  अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के  विषय  ara  आ्राकृष्ट करता  हूं  प्रौढ़  चाहता हूं  कि
 वे  इस  संबंध में  झपना  वक्तव्य

 द

 ३०  ERR  को  तलहटी ञ  स्टेशन  के  निकट  दिल्‍ली  ४८

 डाउन  पठानकोट  जनता  एक्सप्रेस  देहरादून  जाने  वाली  १  भ्रम  मसूरी  एक्सप्रैस

 में  भिडन्त  जिस  के  फलस्वरूप  ६६  व्यक्तियों  को  ale arg

 रेलवे  मंत्री  स्वर्ण  सिंह  )  :  मुझे  दुःख  के  साथ  सदन  को  सूचित  करना  है  कि  ३०-८-*  १९६२

 को  रात  में  लगभग  २  बजकर  २४  मिनट  पर  दिल्‍ली जाने  वाली  ४६  डाउन  जनता  एक्सप्रेस

 देहरादून जाने  वाली  ४१  मसूरी  एक् :श्रस  से  टकरा  गयी  ।  यह  दुर्घटना  उत्तर  रेलवे  के  गाजी

 याबाद कोई  सहारनपुर  इकहरी लाइन  सैक्शन  पर  तलहैड़ी  बुजुर्ग  प्रौर  देवबन्द  स्टेशनों  के  बीच  हु

 भी  डिब्बा  या  इंजन  पटरी  से  नहीं  उतरा  ।

 इस  टक्कर  की  वजह से  ६४  व्यक्तियों  को  चोटें  oral  और  जिन  में  से  ५५  को  इन  गाड़ियों

 के
 ast  an  स्थानीय  डाक्टरों  द्वारा  मरहम  पट्टी के  बाद  छुट्टी  दे

 दी  गयी  ।  बाकी  €  व्यक्ति

 सहारनपुर  क  में  भेज  दिये  गये  जिन  में  से  ३  को  इलाज  के  बाद  छुटटी  दे  दी
 बाकी

 ६  कभी  अस्पतालों  में  जिन  में  से  एक  को  गहरी  चोट  बायीं  है  कौर  उस  के  बाजू  की  हड्डीं

 टूट  गयी  है  ।  इसकी  हालत  सुधर  रही  है  ।  दोदो  मामली  चोटें  art हैं  ake  तीन  व्यक्ति

 डाक्टरों  की  देख रेख  में  हैं  कौर  यह  मालूम  किया  जा  रहा  है  कि  उनकी  चोटें  किस  किस्म  की

 प्रंग्रेजी  में



 के  ग्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  कौर ९  १८८४  }  ग३३७

 ध्यान  दिलाना

 do  Sear AE CART ATT मसूरी  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  ३  डिब्बों  धौर  दोनों  गाड़ियों  के  इंजनों  को

 नुक़सान  पहुंचा  है  ।

 सहारनपुर से  पूरे  डाक्टरी  सामान  के  साथ  सहायता  गाड़ी  तुरन्त  घटनास्थल  पर  भेजी  गयी  ।

 इसी  गाड़ी  से  रेलवे  के  डिवीजनल  सुपरिटेंडेंट  श्र  दूसरे  डिविजनल  श्रफसर  भी  वहां  पहुंचे  ।

 उत्तर  रेलवे  के  चीफ  मेडिकल  अफ़सर  भी  सड़क  के  रास्ते  दुर्घटनास्थल  के  लिए  रवाना  हो  गए  ।

 रेल  उपमंत्री  श्री  शाहनवाज़  रेलवे  als  के  एक  सदस्य  कौर  उत्तर  रेलवे  के  जनरल

 के  साथ  घटनास्थल पर  अस्पतालों  में  घायलों  को  देखा  |

 एडिशनल  कमिदनर, रेलवे सुरक्षा रेलवे  दुर्घटना की  जांच  कर  रहे

 बागड़ी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  इन  लोगों  को  डाक्टरी  सहायता

 बदी  गयी  वह  एक्सीडेंट  के  कितनी देर  बाद  दी  गयी  थी  कौर  रेलवे  मंत्रालय  में इस  घटना  की

 सबर  कितनी  देर  बाद  मिली थी
 ?

 भी  स्वर्ण  सिंह  यहां  इस  बयान  में  दिया  गया  है  कि  रेलवे को  गार्डों  ने  कौर  कछ  दूसरे  डाक्टरों

 जो  कि  उस  गाड़ी  से  सफर  कर  रहे  थे  कि  मुझे  पता  चला  है--लोगों को  जिनको  गोटे

 ord  थीं  मरहम  पट्टी  की
 ।

 इस  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  खु़शक़िस्मती से  लोगों  को  बहुत  ज्यादा

 गहरी  या  संगीन  चोटें  नहीं  बायीं  ।

 जहां तक  मुझे  इत्तला  मिलने  का  सम्बन्ध  उसी  दिन  सुबह  सवेरे  शायद
 ८

 बजे  के  करीब  मुक्

 इस  हादसे की  इत्तला  मिल  गयी  थी
 ।

 रघुनाथ  सिंह  :  यह  दुर्घटना  किस  कारण हुई  कया  पाइंटों  के  गलत  होने  के  कारण

 अथवा  सिगनलों  के  ठीक  से  काम
 न

 करने  के  कारण  हुई थी  |

 धी  स्वर्ण  सिंह  :  इस  बारे में  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  क्योंकि  दुर्घटना  के  कामों की  जाच  हो

 रही है
 ।

 थी  भ्रकादाबीर  शास्त्री  :  में  एक  बात  कहना  चाहता  हुं  कि  जब  इस  प्रकार  के

 होते  हैं  तो  दो  की  जांच  होती  एक  तो  जांच  ऐसी  जिसकी  सुबह  चर्चा  हुई  थी  डुमरांव के

 सम्बन्ध  जो  कि  कुछ  समय  के  लिये  स्थगित  कर  दी
 गयी

 कौर  दूसरी  डिपाटंमेंटल जांच  होती  है
 ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  यहाँ  दुर्घटना  हुई  है  इसकी  श्राप  डिपार्टमेंटल  जांच  कराने  की  सोच  रहे  हैं

 या  कोई  ऊंचे  स्तर  की  जांच  करावेंगे
 ?

 भरी  स्वर्ण  उसे  श्राप  डिपार्टमेंटल  कह  सकते हैं  लेकिन यह  जांच  ट्रांस्पोर्ट  मिनिस्ट्री

 के  नीचे  जो  इंस्पेक्टोरेट  श्राफ  सेफ्टी  है  उसके  एक  अफ़सर  के  मारफत  करायी जा  रही  है  |

 गयी  ato  विद्यालंकार  (  :  क्या  यह  सच  है  कि  दुर्घटनाग्रस्त इंजिन  कुछ

 दिनों  से खराब  था  कौर इस  खराबी  के  बारे में  पहले  दी  गई  जानकारी  की  बराबर  अवहेलना  की जा

 रही थी  ।  wat  सवाल  यह  है  कि  जब
 इंटरलाकिंग

 शादी  ठीक  है  तो  फिर  एक  ही  लाइन  पर  दो  गाडियाँ

 एक  समय  कैसे  श्री  गई
 ?

 ह
 श्री  स्वर्ण  सिंह  :  इनके  बारे  में  जांच  पदाधिकारी  जांच  करेंगे

 ।

 मूल  wast  में
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 (att  qo  fao  भार्गव  का

 दी०  धर्मा  :  इस  बारे में  न्यायिक  जांच  कराने  में  क्या  हिचकिचाहट

 पथी  स्वर्ण  कोई  कठिनाई  तो  नहीं  है  ।  लेकिन  जो  व्यक्ति  घायल हुए  हैं  वे
 क
 कोई  विशेष

 गम्भीर  अवस्था में  नहीं  हैं  इस  कारण  मैं  यह  ठीक  नहीं  समझता  कि  इस  में  यधिक  च  हो  ।

 att  छ्०  ना०  तिवारी  :  )  :  यह  तो  इन्क्वायरी  हो  रही  है  इसकी  रिपोर्ट  कब  तक

 हाउस  को  जायेगी  ।

 ya  स्वर्ण  सिह  :  जिस  वक्ता  इन्क्वायरी खत्म  होगी  तो  में  या  तो  हाउस  में  वह  रिपोर्ट

 रखूंगा  या  एक  बयान  दंगा  जिस  में  बतलाऊँगा कि  उस  इन्क्वायरी  का  क्या  नतीजा  निकला  |

 अशीस स०  मो०  बनर्जी  :  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  का  कया  gar
 ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसको

 स्थगन  प्रस्ताव  की  श्रीमती  नहीं  दी  गई  है

 श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  )  :  यह  मामला लोक  महत्व  का  है  ।  सारा  देश  इस  प्रकार

 की  घटनाओं  से  परेशान  है  ।  यह  मामला  स्थगन  प्रस्ताव  का  है  ।  ऐसे  महत्वपूर्ण  मामले  के  बारे  में

 किये  गये  स्थगन  प्रस्ताव  को  रह  करने  के  लिये  कोई  कारण  तो  होना  ही  चाहिये  |

 saree  महोदय
 :  मेरा  विचार  है  कि  दुर्घटना  के  बारे  में  काफ़ी  जानकारी  दे  दी  गई

 भारतीय  समुद्रीय  बीमा  विधेयक--जार

 tet  do  do  वर्मा  यह  विधेयक  जनमत  जानने  के  लिये  परिचालित  किया  गया  था

 सभी  राज्यों  में  इसका  स्वागत  किया  गया  है  ।  यह  प्रसन्नता  की  यात  है  ।

 तक  इस  बारे  में  कई  अधिनियम  थे  ।  जब  तक  भारतीय  स्टाम्प  अघिनियम  @co&E  लागू

 होता  था  ।  इंस  अधिनियम  में  उन  शुल्कों  का  उल्लेख  था
 जो

 बीमा  की  किश्तों  के  रूप  में  दिये  जाते

 क थे  1

 इस  विधेयक  में  पुराने  सभी  अधिनियमों  को  संहिताबद्ध  कर  दिया  गया  है  ।  विधि  आयोग

 ने  का  जो  प्रारूप  तैयार  किया  था  यह  विधेयक  उससे  कहीं  अच्छा  है  ।  यह  भ्रमित  श्ाघुनिकतभ

 है  site  इसमें  बीमा  के  हर  पहलू  का  उल्लेख  मिलता  है  ।  यह  काफी  संक्षिप्त  भी  है  ग्रोवर  स्पष्ट
 भी  ।

 राज्य  सभा  ने  इसको  प्रनूसमथन  कर  दिया  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  लोक  सभा  भी  इसका  समर्थन

 कर  दे  ।

 यह  एक  प्राविधिक विधेयक  है  ।  इसमें  परिभाषाम्रों तथा  प्राय  बातों  का  उल्लेख  मि  लता  है  ।  इसमें

 उन  समस्याओं  का  समावेया  भी  किया  गया  है  जिनका  सामना  कर्ब  तक  हमारा  tar  नहीं  करता

 था  ।
 नीति  बनाने  के  बारे  में  भी

 एक
 शरिया  इसमें  विद्यमान

 है  ।  इस
 अध्याय  में  बहुत

 सी  बातों

 का  उल्लेख  किया  गया  है  मोर  उनका  स्पष्टीकरण  भी  किया  गया  है  ।  इसमें  सभी  शब्दों  जैसे

 शादी  की  परिभाषा  दे  दी  गई  है  ।  सहही  की  परिभाषा  करते  हुए  कहा

 है  कि  शब्द  के  aria  व्यक्तिगत  सामान  न  जाकर  व्यापारिक माल  जाता  है  ।  मेल

 अंग्रेजी  में



 श  9ecY  भारत
 विधेयक |  समु  RAGea

 क  द
 कु  _  क  क  e ण  भार्गव

 र  सिराज  पत  बातें  प्रा गई  हैं  i  ग  के  far  बहुत

 छोड़ी  गई  है  ।  तराशा  है  कि  सभा  at
 कि  इम  जि वे यक  को  संयुकंत

 क
 त  को  सौंपा  सहमत  टोपी  ।

 थ

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ग्रा  |

 द

 १ वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  रा०७  :
 में

 इस
 प्रस्ताव

 को
 स्वीकार

 करता  हूं
 ।

 ह
 विधेयक  काफ़ी  सीमा  तक  विधि  amar  हारा  तेयार  किये  गये  प्रारूप  पर

 rates है  ।

 दस
 कारण  ext  इसे  स्वीकार  करने  के  बारे  में  सोचा  ।  इसके  सिद्धान्त  अथवा  प्रारूप  में  शायद

 .  ही  कोई  अन्तर  हो  ।  इस  कारण  इसे  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  उपयुक्त  है
 ।  मत

 की  दौर  से  में  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करता  हूं  ।
 ma

 eft  रघुनाथ  सिंह  :
 उपाध्यक्ष  शर्मा  जो  ने  जो  विधेयक  सदन  के

 सम्मुख

 स्थित  किया  है  जिसे  राज्य  सभा  ने  पास  किया  है  उसका  में  हृदय  से  समर्थन  करता

 दार्मा  जी  ने  बिल्कुल  ठोक  कहा  है  कि  इस  विश्व  में  जहां  तक  शिपिंग  का  सम्बन्ध  है  हिन्दुस्तान

 Rea]  है  कौर  जहां  तक  ऐशिया  का  सम्बन्ध  है  जापान  के  बाद  हिन्दुस्तान  का  स्थान  भ्राता

 है  ।  हमारी  करोड़  ३०००  मील  लम्बी  कोस्टा  लाइन  है  कौर  दिन  प्रतिदिन  हमारी  शिपिंग

 विकाश  हता  णा  रहा  दें
 +

 शिपिंग

 क  aa  साय
 पाथ

 इस  बात की  भो  ऑ्रावश्यकता है  कि

 ी rm  इंश्योरेंस  का  सम्बन्ध है  वह  भी  भारतवर्ष  के  हाथ  में
 हो

 भारतीय  बीमा  कम्पनियों  के

 झ  हो  ।  मे  समझता  ह  कि  aa  जो  इस  के  बारे  में  ज्यादा  cet! aH  दे  सकतें  हैं  लेकिन  जो

 aaa में  निकलता  है  उस  को  देखने  से  मालम  होता  है  कि  करीब  १६-१७  करोड़  रुपया

 इंश्योरेंस  के  सम्बन्ध  में  फौरेन  gearta  कम्पनियों  की  पौकेट  में  जाता  है  ।
 यह  १६.१७,  या  १८  वें  बग

 पया  जो  हमारे  देश  का  है  वह  रुपया  हिन्दुस्तान  में  ही  रहना  चाहिए
 ।  इस  वास्ते में  इस

 fag
 क

 शौर  अधिक  स्वागत  इसलिए  करना  चाहता  हूं  कि  इंश्योरेंस  के  साथ  ही  साथ  मेरी टाइम

 ट  के  रूप  में  हिन्दुस्तान  की  प्रगति  हो  रही  है  प्रौर  इस  विधेयक  के  हिन्दुस्तान  झपने
 रपये  |

 ह  को  रक्षा  करेगा  |

 में  सरकार से  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  इस  मे  राइन  इंश्योरेंस  बिल  के
 प

 होने
 के  बाद  सरकार  इस  वात  की  कोशिश  करे

 कि
 हिन्दुस्तानी  शिपिंग  कम्पनियां  अपने  सामान

 क

 हिन्दु स्वा नो  इंश्योरेंस  कम्पनियों  के  मार्फत  करवायें  |  कौर मेरा इन  इस  इंश्योरेंस  बिल  के  पास

 जाने  के  बाद  भो  हम  अपने  जहाजों  का  इंश्योरेंस  विदेशी  बीमा  कम्पनियों  में  कराते  रहेंगे  इस

 विधेयक  के  पास  करने
 का

 कोई  ee  नहीं  होता  है
 ।

 इस  वास्ते  मुझे  आशा  है
 कि  सरकार  इस  वारे  में

 eat  देगी  ।  हिन्दुस्तान  में  मैं  समझता हूं  कि  कोई  १६  परसेंट  टनेज  सरकार  का  होगा  इसलिए

 कम  से  कम  इतना  तो  विया  ही काव  कि  ay  सरकारी  ज  हैं  उनका  सों  हिन्दुस्तानी  कम्पनी

 में  जरूर  हो  इंश्योरेंस हो  ।

 थ्री  ax  बिहारी  मेहरोत्रा  उपाध्यक्ष  माननीय  शर्मा  जी  ने  जो  fas

 स्थित  किया  है  वह  दड़ा  ही  आवश्यक  कौर  महत्वपूर्ण  है  ।  हमारे  देग
 में  जहाजरानी  बढ़

 हैं धार
 यह  खुशी  at  बात  है  कि  हमारे  विधायकों  का  ध्यान

 उधर
 गया  श्र

 जी  इस  बिल  को  लायें  ।  इस  बिल  को  सरकारी  समर्थन  मिलना  चाहिए  भर  अभी  श्री

 भा
 a  के

 बारे  में  कहा
 कि

 सरकार  इससे  सहमत  है  कौर  इसके  सिद्धांतों  को  मानना

 a

 सुन कर
 jeg of
 ि

 |

 por  लेसर वामा  अ  क

 द
 कार

 मूल  अंग्रेजी
 So
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 ( aft  मु०  fro  भागने

 Bay [ aT  as  बिहारी

 प्रकट  किये  हैं  कौर  मैं  भी  इसका  हार्दिक  सेन  करता  हूं  ।  मैं  यह  area  करता  हूं
 कि  सरकार  की

 तरफ  से  इस  मामले  में  तेजी  से  कार्यवाही  की  जायगी  ake  इस  बिल  को  सार्थक  रूप  देने  में  कोई

 दीपिका  उठा
 न

 रक्खा  जायेगा
 |

 इन  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैँ  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  गौरी  शंकर  कक्कड़  :
 उपाध्यक्ष  शर्मा जी  ने  जो  विधेयक  रक्खा  है

 उस  का  मैं  समर्थन  करता  हूं
 ।

 जैसा  कि  cal  जी  कई  बार  इस  सदन  में  यह  चीज  कह  चुके  हैं  कि

 संसद्‌  में  प्राइवेट  बिलों  का  लौट  जानी  हुई  चीज  है  ae  सरकार  द्वारा  उनको  गम्भीर  रतापू्वक  नहीं

 लिया  जाता  है  परन्तु  प्रथम  बार  इतना  तो  मैं  देख  हो  रहा  हूं  कि  उपमंत्री  महोदय  द्वारा  जो

 alae  संकेत  किया  गया  है  ate  save  कमेटी  बनाने  के  लिए  जो  उनका  उस  सेन

 प्राप्त  डे  है  मं  उस  चीज  का  भी  स्वागत  करता  हूं  ।  wet  मंत्री  महोदय  ने  यह  बात  भी  कही  है

 कि  वह  इसके  मस्जिदे  से  सहमत  हैं  उनके  द्वारा  जो  एक  ड्राफ्ट  बनाया  गया  है  वह  इस  से

 मिलता  जुलता  है  प्रौढ़  tra  एंड  श्रौबजैक्ट्स  भी  वही  हैं  ।  इस  तरह  से  यह  विधेयक  जो  कि  एक

 प्राइवेट  मेम्बर  द्वारा  उपस्थित  किया  गया  है  इस  को  मगर  सरकार  मान  लेती  है  प्रौढ़  जब

 इस  बात  का  सेन  सरकार  द्वारा  हो  जाता हे  तो  कम  से  कम  माननीय  शर्मा  जी  यह्

 मलाल  प्रौढ़  शिकायत  जो  कि  सदन  में  वह  बारबार  कर  चके  हैं  कि  प्राइवेट  गज शम् बस  द्वारा  जो  बिल

 प्रात  हैं  वहू  कभी  भी  स्वीकृत  नहीं  उनके  इस  बिल  को  सरकारी  समर्थन  मिल  जाने  से  रफा  हो

 जायेगी  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह  विधेयक  ऐसा  हो  जिससे इस  बात  का  प्रारम्भ हो  जाय
 |

 श्रीगणेश  हो  जाय  कि  प्राइवेट  मेम्बस  द्वारा  जो  बिल  ५  हैं  उन  का  भी  सरकार  द्वारा  उसी  प्रकार

 से  समर्थन  हो  सकता  है  जैसे  कि  उनके  द्वारा  स्पौन्सडें  बिल्स  का  होता  है  ।

 इस  बिल  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  इस  बात  पर  विशेष  तौर  पर  हर्ष  प्रकट  करता  हूं  कि  सरकार

 की  कौर  से  इस  बिल  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  यह  बात  भी  मान  ली  गई  है  कि  जो  ड्राफ्ट

 या  मसौदा  रखा  गया  उसी  के  पर  यह  कानून  बनाया  जाये  कौर  सरकार  द्वारा  स्पांसडें

 कोई  दूसरा  बिल  न  लाया  ताकि  भविष्य  में  हम  लोगों
 को

 इस  बात  का  प्रोत्साहन  मिले  कि  ऐसा

 भी  अवसर  सकता  जब  हम  लोगों  के  द्वारा  उपस्थित  बिल  के  मसौदे  न्यायसंगत

 काननी  रूप  दिया  जासकता  हैं  |

 गिनीस स०  मो०  बननी  :
 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  शौर  निवेदन  फरत

 हूं  कि  इस  विधेयक  को  पारित  किया  जाना  चाहिये
 |

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  उपाध्यक्ष  माननीय  श्री  ने  जहाज़रानी

 के  इन्शोरेंस  के  सम्बन्ध  में  जो  विधेयक  उपस्थित  किया  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।  यह श्रौर

 भी  संतोष  की  बात  है  कि  वित्त  श्री  ने  इस  का  स्वागत  किया  है  ।

 इस  मौके  जब  कि  मारे  देश  का  प्रार्थित  विकास  तेज़ी  से  हो  रहा  यह  बहुत  झा वद यक

 है  कि  हमारा  ध्यान  जहाज़रानी  के  विकास  की  तरफ़  भी  जाये  ।  बहुत  प्राचीन  काल  में  भी  जब  हमारे

 देश  में  वाणिज्य  व्यवसाय  का  विकास  हुआ  तो  उस  समय  जहाजरानी  को  बहुत  महत्व  दिया  गया

 लेकिन  कई  कारणों  से  धीरे-धीरे  हमारी  शक्ति  कम  हो  गई
 ।

 आधुनिक  काल  में  जब  हम  प्रपने

 राष्ट्र  का  निर्माण  कर  रहे  तो  जहाज़रानी  के  लिए  अपने  देश  में  बीमे  की  व्यवस्था  करना

 अत्यन्त  श्रावस्ती  हो  नाता  है  ।  तक  हम  प्रकरण  कानून  के  पर  अपना  काम  चलाते  रहे
 नाला

 wast  में



 &  १८८४  भारतीय समुद्री  बीमा  विधेयक  RRot है

 (sit Jo qo  वि०  भार्गव

 थे
 ।

 अब
 अगर  हम  उसके  स्थान  पर  भ्र पने  देवा  की  ज़रूरतों  के  मुताबिक  जहाज़रानी  के  विकास

 के  लिए  बीमे  के  सम्बन्ध  में  एक  नया  कानून  बनाते  तो  यह  बहुत  प्रसन्नता  कौर  संतोष  का  विषय  है  ।

 ष्  चक्रवर्ती  पीठासीन  हुई  ॥]

 यह  कौर  भी  खुशी  की  बात  है  कि  सरकार  ने  एक  प्राईवेट  मेम्बर  के  बिल  को  उसी  रूप  में  रविवार

 करने  का  सहर्ष  श्रीनिवासन  दिया  हू
 ।

 मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  बहुत  जल्दी  ही  सरकार  की  कौर  से

 जहाज़रानी  के  बीमे  के  सम्बन्ध  में  एक  ऐसा  विधेयक  जिसकी  वजह  से  हमारा  यह  रंग  विकसित

 हो  सकेगा  प्रौढ़  हमारे  देश  के  वाणिज्य  व्यवसाय  को  मदद  मिलेगी  |  हम  यह  जानते  हैं  कि  हमारे

 देश  में  जहाजरानी  का  जो  विकास  हो  रहा  उसी  पर  हमारे  देश  के  वाणिज्य  व्यवसाय  का  विकास

 करता है  ।

 जैसा  कि  माननीय  श्री  रघुनाथ  ने  संकेत  दिया  जब  तक  ज्यादा  से  ज्यादा

 लोग  art  देश  की  बीमा  कम्पनियों  के  माध्यम  से  जहाज़ों  का  बीमा  करा  के  उन  को  उचित  प्रोत्साहन

 नहीं  तब  तक  उनका  विकास  नहीं  हो  सकेगा  |
 इस  लिए  यह  श्रावक  है

 कि
 सरकार  खुद  इस

 में  दिलचस्पी  ले  कौर  वह  इस  सम्बन्ध  में  आगे  कदम  ताकि  हमारे  का  जो  १७,  १८
 करोड़

 woo  विदेशों  में  चला  जाता  वह  देवा  में  ही  रहे  ।

 दन  शब्दों  के  साथ  मैँ  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  गौर  ने  बोलने  के  लिए  मुझे  जो

 मौका  दिया  उसके  लिए  मैं  श्राप  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 felt  रामलाल  सर्राफ  तथा
 :

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 प्राचीनकाल  में  एक  ज़माना  ag  भी  था  जब  कि  भारत  का  समुद्र  पर  एक  प्रकार  से  आधिपत्य  था  ।

 उन  दिनों  हमारे  जहाज़  सारे  समुद्रों  का  श्रमण  किया  करते  थे  ।  दुर्भाग्यवश हम  पराधीन  हो  गये

 लेकिन  श्री  स्वतंत्र  हो  गये  हैं  ।  हमें  अब  इस  क्षेत्र  में  विकास  करना  चाहिये  ।  जब  देश  में  निर्यात

 व्यापार  बढ़  रहा  र  तो  बीमा  भी  बढ़ेगा  ।  लेकिन  मेरा  एक  निवेदन  कि  प्रारम्भिक  अ्रवस्था  में

 समुद्री  बीमा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  रहने  दिया  जाये  ।  कुछ  अनुभव  हो  जाने  के  बाद  ही  सरकार  को

 उसमें  प्रवेश  करना  ।  समुद्री  बीमा  शुरू  हो  जाने  के  बाद  बहुत  से  नवयुवकों  को  काम  मिल

 जायेगा |  तथा  देश  को  बहुत  से  रुपये  की  बचत  भी  हो  जायेगी  ।  ara  है
 कि

 संयुक्त  समिति  इस

 पर  अच्छी  तरह  विचार  करके  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगी  जो  संसद  द्वारा  स्वीकार

 किया  जायेगा  ॥

 डा०  to  श्री ०  WH  इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव

 सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  हूं  |  यह  प्रगति  बात  है  |

 भूल  चन्द  ga  पीठासीन  हुये |

 भारतीय  समुद्री  बीमा  बहुत  ही  लाभदायक  है
 ।

 लेकिन  अभी  तक  इसकी  शभ्रवहेलना  की

 जाती रही  है  यह  बीमा  कभी  तक  विदेशी  सेवायों  के  हाथ  में  ही  रहा  है  ।  इस  विधेयक  के

 पारित  हो  जाने  पर  ऐसी  ara  है  कि  सरकार  अपने  सभी  जहाज़ों  का  बीमा  करायेगी  तथा  इस

 क्षेत्र  में  काम  शुरू  करेगी  ।  इससे  सरकार  को  भी  भराय  होगी
 ।

 लोगों  को  व्यवसाय  भी  मिलेगा  |

 भाषा  है  कि  सं  युक्त  समिति  इस  विधेयक  पर  अच्छी  तरह
 विचार  करेगी  ate  अरपना  प्रतिवेदन

 वस्तुत  करेगी
 जो  सभी  को  मान्य  होगा  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 qo  fro  भार्गव

 fatten  सिह  महिला  में  ने  श्री  शर्मा  के  asta  बीमा  विधेयक  को  रुचिपूर्ण

 पढ़ा हैं  |  ऐसा  बहुत  कम  होता ह  कि  सरकार  ने  गैर-सरकारी  सदस्यों  का
 स्वीकार  किया  ।

 मुझे  जहाज़रानी  का  पर्याप्त  waste  है  ।  सिंधिया  Aare  ककूद  मेरा  उस  समय  सम्बन्ध

 रहा  है  जब  देश  में  बहुत  कम  भारतीय इससे  सम्बद्ध  थे  ।  यह्  एक  अच्छी  व्यवस्था  है
 कि

 हमारी  अपनी

 समुद्रीय  बीमा  समवाय  हो  ताकि  देश  का  रुपया  बाहर
 न  जाने  पाये  कौर  विदेशी  मुद्रा  की  fe  पति

 संकटमय  न  हो  ।  हमारे  जहाज  बड़ी  संख्या  में  दूसरे  देशों  को  जाते  हैं  अत  समुद्रीय  बीमा  की  AK

 ध्यान  देना  झ्रावश्यक है  ।  मेरा  यह  भी  सुझाव है
 कि

 उड्डयन  सम्बन्धी विधेयक  भी  प्रस्तुत  किया

 जाना  चाहिये  |  राज  हमारा  उड्डयन  सम्बन्धी  सम्पूर्ण  व्यवसाय  विदेशी  प्रमाणों  के  हाथों में  है  |

 राज  समुद्रीय  व्यापार  ofaHat  यूरोपीय  समवायों  के  पास  है  ।  जब  में  सिंधिया  नेविगेशन

 कम्पनी  में  था  तो  मुझे  मालूम  हूं  कि  तटवर्ती  व्यापार  में  हमें  कितनी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़त

 था  |  उस  समय  बम्बई  ग्रोवर  सौराष्ट्र  श्वा  गोझा  या  श्रीलंका  के  साथ  व्यापार  करने  में  हमें  कठिनाई

 होती  थी  ।  नई  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  हम  प्रगति  करेंगे  ।  हमारे  नाविकों  git  समुद्र  पोतों  का  भी

 बीमा  किया  जाना  चाहिये  ।  विमानों  की  भांति  समुद्री  जहाज़ों  के  यात्रियों  का  भी  श्रनिवाय  बीमा

 किया  जाना  चाहिये  ।  इससे  हमारे  बीमा  समवाय  निरन्तर  समृद्धि  प्राप्त  करेंगे  ।

 tet  त्यागी  :  मैं  श्री  ania  को  ag  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  बधाई

 देता  हूं  ।  गैर-सरकारी  विधेयक  कदाचित  ही  कभी  संसद  में  पारित  किये  जाते  हैं  ।

 आजकल  पांच  या छः
 समवाय  इस  क्षेत्र में  हैं  किन्तु  उनके  संसाधन

 पर्याप्त
 नहीं  हैं  वे

 सली

 प्रकार  जोखिम  नहीं  ले  सकते  हैं  ।  इस  अवसर  पर  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  किः  वेਂ  सामान्य

 जीमा
 के  राष्ट्रीयकरण  की  संभावना  पर  भी  विचार  करें  ।

 जब  मैं  जीवन  बीमा  राष्ट्रीयकरण  प्रवर  समिति  में  था  तो  सरकार  ने  यह  कहा  था  कि

 अनुभव
 प्राप्त  करते  ही  वे  सामान्य  बीमा  के  राष्ट्रीयकरण  विचार  करेंगे  ।

 ATT  हमारे  पास  समुद्री  जहाज़ों  की  कमी  है
 ।

 हम  विदेशों  से  तथा  wea  विस्तारों

 को  मं  गाने  के  लिये  करोड़ों  रुपये  भाड़े  पर  खर्च  कर  देते  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  नवीन  व्यवस्था  से  यह

 समस्या  काफी  सुलझ  जायेगी
 ।

 भारत  में  जहाज़ों  का  बीमा  होने  पर  भी  हम  उनके  पूर्णिमा  के  लिये  विदेशी  समवायों  के  पास

 जाते  हैं  ।  यदि  सामान्य  बीमे  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  तो  हम  भारत  में  ही  पुरी  जोखिम

 भर  सकते  हैं  तथा  विदेशों  में  पुनर्बीमा  कराने  की  श्रावश्यकतता  फिर  न  रहेगी  |

 fet  Fo  रा०  भगत  मुझ  से  एकदो  बातों  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  हैं  ।  श्री  रघुनाथ सिंह

 मे  पूछा  हैं  कि  बया  हम  जहाज़ों  के  बीमे  पर  १६  से  १८  करोड़  रुपये  बीमा  प्रीमियम  पर  खर्चे  नहीं

 करते हैं
 ।

 यह  एश्योरेंस  ईयर  बुक  में  बताये  गये  हैं
 ।

 भारत  में  पंजीकृत  रूप  समवायों  के  लिये

 जहाज़ों  के  बीमे  पर  oll  करोड़  रुपये  बीमा  प्रीमियम  पर  दिये  गये  हैं  ।  उस  रकम  में  ६  करोड़

 रुपये  विदेशी  समवायों  के  हैं  are  दोष  भारतीय  सेवायों  के  हैं  ।  कुछ  वर्ष  से  हम  यह  प्रयत्न  कर

 रह ेहैं  कि  भारतीय  निर्यात  ate  आयात  कतारों  का
 व्यापार

 उस  समवाय  संग्रह  को  दिया  जाये

 मलवाਂ जिसमें  सब  भारतीय  समवाय  हों  तथा  विदेशी  समवाय
 न

 हों
 ।

 तीन  सामान्य  बीमा  सेवायों
 ने

 [01

 ta
 ध्रंग्रेजी  में
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 tug  स्थापित  किया है  atte  प्रतिकाश  व्यापार  उन्हीं  को  दिया  जाता  है  ।  इस  कार्य  के  फलस्वरूप

 बीमा  प्रीमियम  के  राष्ट्रीय  भ्रंश  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 भ्रथिकांशा  आयात  लागत  भाड़ा  सहित  झ्रावार पर  हम  यह  प्रयत्न कर  रहे  हैं  फि

 निर्यात कर्त्ता  हमारे  समवायों  से  हो  बोला  करायें  ।  इत  में  इच्छा  का  अभाव  नहीं  है  प्रौढ़  न  नीति

 या
 कार्यक्रम  या  ही  प्रभाव  है  किन्तु  प्रशन  हैं  भ्रत्यधिक  संसाधन  सम्पन्न  समवायों  का  ।  हम  इनके

 निर्माण  का  घ्रयत्त  कर  रहे  हैं  ।  जो  समवाय  हमारे  जहाज़ों  का  बीमा  करते  हैं  उन्हें  पुनः  विदेशी

 सेवायों  से  बोला  कराना  होता  है  are  ये  विदेशी  समवाय  पर्याप्त  संसाधन  सम्पन्न हैं  ।  आप

 कलपता  कर  सकते  हैं  कि  यदि  भारत  की  एक  छोटी  समवाय  २०  या  RX  श्रेया  ५०  लाख  रुपये  का

 जहाज  का  बीमा  करती  है  wir  यदि  az  जहाज़  डूब  जाये  तो  इस  स्थिति  में  वह  समवाय  भी  डूब

 जायेगा  |  इसलिये  बीमाधारियों  को  विदेशों  में  पुनः  बोला  कराना  पड़ता  है  ।  हम  ने  बोला  सीमित

 wa
 में

 प्रारम्भ
 किया  है  किन्तु  इसमें  संसाधनों  का  प्रश्न  निहित  है

 ।

 इन  दादों  के  साथ  में  विधायक  को  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार करता  उसे  सुव्यवस्थित

 रूप  देने  के  लिये  जो  भी  सुझाव  आवश्यक  होंगे  उन  पर  संयुक्त  समिति  में  विचार  किया  जायगा  ।  मुझ

 NS a
 रूप  प्रदान  कर  दिया  जायगा 1 fasta  है  कि  संयुक्त  स्मिति  में  इसे

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है
 :

 यह  सभा  राज्य  सभा  की  इस  सिफारिश  से  कि  लोक-सभा  श्री  मु०  बी०  क

 के  समुद्रीय  बीमा  सम्बन्धी  विधि  को  संहिताबद्ध  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी

 दोनों  सितारों  की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  सहमत  है  कौर  संकल्प  करती

 है  कि  उक्त  संयुक्त  समिति  में  काम  करने  के  लिये  लोक-सभा  के  निम्नलिखित  सदस्य

 मनोनीत  किय  अर्थात--श्री  श्री  बलीराम  पंडित  मु०  वि ०

 श्री  मोरारजी  श्री  हिम्मत  श्री  श्री

 श्री  कर्णीसिंह  श्री लीलाधर श्री  to  नि०  श्री  रघुनाथ  श्री

 राज  श्री  शिवराम  रंगो  श्री  तिरुमल  सरदार  कमर  सिह

 श्री  स०  चे  तारके इव री  श्री  उ०  मृ  ०
 श्री  faura

 श्री  द
 वन

 चन्द  फार्मा  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 संविधान  ( aarter )  विधेयक

 २२६  का

 fet ही०
 बं ०

 wat
 :  मैं  प्रस्ताव करता  हूँ

 सकी  भारत  के  संविधान  में  श्रीनेत  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  प

 मैं  यह  विधायक  अत्यन्त  शुभ  मुहुर्त  में  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं
 ।  सरकार  ने  अभी  हाल  में  समुद्रीय

 कलिमा  विधेयक  को  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  किया  2  ait  wa  वह  संयुक्त  स्मिति  के  पास  भेजा

 प्रदर्शित  की  जायेगी
 ।

 — टल्‍ाएवगएएवलय जा  रहा  मुझे  श्राद्या  है
 कि

 मेरे  विधेयक
 फिलर  का  भवेत

 मूल  अंग्रेजी  में



 Bae  मध्य  भारत  में  खनिजों  पर  स्वामित्व  के  बारे  में  3  ज  FERR

 ore  घंटे  की  चर्चा

 [at  दी०  च०  TAT]

 मैं  यह  विधेयक  इसलिये  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  कि  न्याय  प्रशासन  सस्ता  शीघ्र  हो
 ।

 जो  लोग

 केन्द्रीय  सरकार  के  विरुद्ध  अभियोग  चलाने  के  लिये  सुदूरवर्ती  भागों  से  ore  हैं  उनके  लिये  यह  विधेयक

 हितकर  सिद्ध  होगा  ।  जनमत  इसके  पक्ष  में  है  पंजाब  उच्च  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश  की  सम्मति

 इस  प्रकार है  डी०  के०  इस  संशोधन  से  अरन्य  उच्च  न्यायालयों  को  केन्द्रीय सरकार  के

 विरुद्ध  area  जारी  करने  कां  अधिकार  मिलता  है  ।  इससे  सर्किट  बो  दिल्‍ली  में  काम  का  जमाव

 कम  हो  जायगा  तथा  इस  उपबंध  का  समर्थन  किया  जाना  चाहिये  ।  राजस्थान संरकार  भी  संविधान

 के  अनुच्छेद  २२६  में  संशोधन  करने  से  सहमत  है  |

 सभापति  महोदय  :  श्री  पांच  बज  गय  हैं  ।  माननीय  सदस्य  श्रपना  भाष  ण  अगले  दिन

 जारी  रखेंगे  ।

 ee  end

 *मध्य  प्रदेश  में  खनिजों  पर  स्वामित्व

 fet  विधा चरण  शुक्ल  )  :  भिलाई  इस्पात  परियोजना  द्वारा मध्य  प्रदेश  सरकार

 को
 जो  स्वामित्व  दिया  जा  रहा  है  उसके  बारे  में  मध्य  प्रदेश  में  भ्रांतियां  शौर  कुछ  वैधानिक  बातें  हैं

 जिनके  बारे  में  स्पष्टीकरण  करना  मैं  जरूरी  समझता  हूं
 ।

 एक  प्रदान  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  था  वह  स्पष्ट  नहीं  था  तौर

 उससे  भ्रांतियां  दूर  नहीं  हुई  थी
 ।  मैं  समझता  हूं  कि  waar  बार  ऐसा  नहीं  होगा

 |

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  वहां  तीन  प्रकार  की  स्थिति  है  ।  पहली  स्थिति

 तो  मध्य  प्रदेश  सरकार  की
 उस

 भूमि  के  बारे  में  है  जो  हिन्दुस्तान  स्टील  कम्पनी  को  विशिष्ट  प्रयोजनार्थ

 दी  गई  है  ।  दूसरी  बात  भूमि  asia  अधिनियम  के  हथीन  अजित  की  गई  भूमि  के  बारे  में  है
 ।  इस

 सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  का  कहना  था  कि  इस  भूमि  के  स्वामित्व देने  की  कोई
 झ्रावश्यकता

 नहीं  है  ।
 तीसरी  बात  खनिज  छूट  नियमों  के  उपबन्धों  के  अधीन  दी  गई  खनिज  लीज़  की  बात  है

 ।

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा
 कि

 मध्य  प्रदेश  सरकार  को  भुगतान  की  जाने  वाली  स्वामित्व  के  बारे  में

 कया  स्थिति है  कितनी  दे  दी  गई  है  कौर  कितनी  at  बकाया  है  ।  सरकार  यह  बताये कि  स्वामित्व

 समय  पर  क्यों  नहीं  दिया  गया  था  तथा  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  साथ  जो  शर्त  हुई  थी
 उसके  अनुकूल

 वह  क्यों  नहीं  था  ॥

 स्वामित्व की  दर  बहुत  ही  कम  है  ।  हालांकि  मध्य  प्रदेश  सरकार  बराबर  केन्द्रीय  सरकार  से

 यह  अभ्यावेदन करती  रही  है  कि  ये  दर  बढ़ा  दी  जाय  ताकि  उन्हें  कुछ  प्रतीक  श्राय  होने  लगे
 ।  ज्ञात

 gar है  कि  यह  मामला  कई  वर्षों  से  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  है  किन्तु  सभी  तक  कोई  निर्णय

 नहीं  है

 सरकार  यह  बताये  कि  स्वामित्व  के  अतिरिक्त  क्या  कोई  hia  भी  तरीका  है  कि  मध्य  प्रदेश

 सरकार
 को

 इन
 खनिज  संसाधनों  से  कौर  प्रतीक  राय  होने  लगे

 ।  हिन्दुस्तान स्टील  कम्पनी  से  भी

 i
 अधिक  श्राय  होने  लगे  इसका  भी  कोई  तरीका  बताना  चाहिये  ।

 न्ञाघ  घंटे  की  चर्चा  |

 रसूल  अंग्रेजी  में



 tecv  मध्य  प्रदेश  में  खनिजों पर  स्वामित्व के  बारे  में  BRR

 art घंटे  की  चर्चा

 यह  भी  स्पष्ट  किया  जाय  कि  स्वामित्व  की  दर  निविदा  के  अनुसार  हो  खनिज  विनियमन

 तथा  विकास  अधिनियम के  mia

 मेरी  जानकारी के  अ्रनुसार  १९६०  के  पन्त  तक  स्वामित्व की  राशि  Nas  लाख  रुपये  थी

 जिसमें  से
 ४३  .  ८२

 लाख  का  भुगतान  किया  गया  था  ।  पता  नहीं  श्री  कया  स्थिति  यह  भ्रच्छा

 नहीं  लगता  कि  हिन्दुस्तान स्टील  कम्पनी  के  विरुद्ध  राजस्व  राशि  प्राप्त  करने  के  लिय  कार्यवाही  की
 जाय

 ।  मैं  तराशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इनके  बारे  में  रु1ष्डीकरण  करेंग  |

 इस्पात  site  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०
 :  हिन्दु रु पन स्टील  ने  TIS  है

 कि  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  ने  जो  खनिज  पदार्थ  लिये  हैं  उनके  बारे  में  rEXE  के  बाद  ये  स्वामित्व

 लेने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  १९४५४  में  एक  बार  स्वामित्व  का  भुगतान  रोक  लिया

 गया  था  वह  भी  इस  सन्देह  के  कारण  क्या  भिलाई  इस्पात को  यह  भुगतान करना  भी  है

 अथवा  नहीं  ।  कभी  इस  बारे  में  निर्णय  होना  ae  है  ।  ज़िला  प्रौष ५  कलक्टर  ने  भिलाई  इस्पात

 संयंत्र  के  महाप्रबन्वक  को  एक  नोटिस  दिया  था  कि  वह
 ४

 लाख  रूपये  का  तदर्थ  भुगतान  कर  दे  ।

 यह  राशि  wast  खजाने  में  जमा  कर  दी  गई  थी  ।  उसके  पश्चात्‌  से  राज्य  सरकार  द्वारा  न  तो  कोई

 नोटिस  दिया  गया है  न  धन  लेने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  ही  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना

 कि  धन  प्राप्त  करने  के  लिये  बार  बार  कहा  गया  है  उनका  एकमात्र  सन्देह  है  ।  यह  कहना भी  गलत

 है  कि  बार  बार  कहने  के  ear  ही  धन  मिला  है  ।  धन  का  भुगतान  करने  का  कोई  दायित्व  था  यह

 कहना  भी  सन्देह जनक है  ।  नो  पेस  मिलते  ही
 ४

 लाख  की  राशि  जमा  कर  दी  गई  थी
 ।

 इसके  बाद

 wa  एकत्रित करने  के  कोई  कार्यवाही नहीं  की  गई  है  ।

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  लौह  ate  डोलोमाइट  के  लिये  जो  भ्रावेदन

 दस  संयंत्र ने  दिये  थे  वे  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  खान  तथा  खनिज  तथा  विकास  )  afer

 नियम  Fey  में  उपबन्धित  शर्तों  के  welts  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर
 ली

 गई  है
 ।

 स्टील
 लि०

 ने  भी  इन  मतों  को  मान  लिया  2  |

 भिलाई  उद्योग  द्वारा  राज्य  सरकार  को  स्वामित्व  भी  बराबर  दिया  जाता  रहा  है
 ।

 बड़े  तथा  छोट  खनिजों  के  लिये  निम्नलिखित  दर  पर  स्वामित्व  दिया  जाता  रहा  है  ।  बड़े  खनिजों

 के  लिये  r&,6  २,३६३  रुपये  देना  था  जिस  में  से  gH,  2,840  रुपये  दे  दिया  गया  भोर
 45, To

 पये शेष  रहा  है  ।  छोटे  खनिजों  के  लिये  WY,  o  १,७७२  देना  था  और  '४  १८,  है
 रुपये  दे  दिया  गया

 है  तथा  G9  रुपये  दोष  रह  गया  है
 ।  कुल  9 8,6%,

 १३५  रुपयों  में  से  ६£,४२,०६०

 दे  दिये गये  हैं  धौर  ZR, ook WH AT WTF | रुपये  देना  देख  है  |

 बड़े  खनिजों  के  लिये  खान  तथा  खनिज  एवं
 विकास  sifirfraa, Vex #1 fadre १६५७  की  वितीय

 अनुसूची  में  निर्धा  रित  न्यूनतम  दरों  के  अनुसार  स्वामित्व  दिया  गया  परिशिष्ट  में  इन  दरों  का  ब्यौरा

 प्रकार हैं  :  लौह  अयस्क ५०  नये  मेंगनी
 ज  १

 दिया  गया  है  ।  विस्तृत  न्यूनतम
 दरें

 इस
 खनिजों के  लिये  स्वामित्व  इस  प्रकार  दिया  गया  है

 :
 पत्थर

 ३७  नये  पैसे  डोलोमाइट  २५  नये  पैसे
 ।

 छोटे

 चूना  रेता  के  लिये  न्यूनतम  दर  प्रति  टन
 १

 रुपया  दी  गई  है
 जो  कि  मध्य  प्रदेश  छोटे  खनिज  १६६ (1

 की  प्रथम  अनुसूची में  निर्धारित  है  ।  इस  कारण  ag  कहना  कि  मिलाई  इस्पात  संयंत्र  ने
 ठीक  दर  थे

 ह तान  नहीं  किया  है  गलत  है

 ।
 —_——  नानटायएुल्‍यस्‍यल्‍यस्‍ययए

 अंग्रेजी  में



 BRIE  प्रदेश
 में

 खनिज
 पर  स्वामित्व के  बारे  में  ३१

 झष  घंटे  की  चर्चा

 इस  संयंत्र  के  जो  भूमि  भारत  सरकार  ने  अजित  की  है
 वह  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  तथा  मध्य  प्रदेश

 सरकार  के  बीच  हुई ् ास अ क है। तें
 के  sENTNOT ATATL  पर  की  e |  इन  गर्तों  में  एक  avd  यह  भी  है  कि  भिलाई  संयंत्र

 किन  दातों  पर  स्वामित्व  देता  है  |  राज्य  सरकार  का  यह  कहना  है  इस  भूमि  से  जो  भी  खनिज  प्राप्त  किये

 गये  हैं  उन  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  दरों  के  गन सार  स्वामित्व दिया  जाये  LRq  सम्बन्ध  में

 विधि  खनिज  पौर  इंधन  विभाग  के  परामर्श  के  आधार  पर  विचार किया  गया  |

 विधिक  स्थिति  यह  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  यह  भूमि  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  मुफ्त  दी

 लेकिन  इस  में  खनिजों  की  बात  नई  शबराती  थी  राज्य  सरकार  के  लिये  श्री  इस  बात  की  छुट  है  कि  वह

 खनिजों  के  बारे  में  बातचीत  करे  या  इन  खनिजों  पर  किस  दर  से  स्वामित्व  दिया  जाये  इस  बारे  में  बातਂ

 चीत  करे  ।

 कमी  sora  अधिनियम  IoeX  के  प्रधान  प्रवीण  की  गई  wiA ~  से  मिलने  वाले  जितने भी  खनिज

 पदार्थों  की  बात  है  केन्द्रीय  सरकार  यह  कह  सकती  है  कि  वे  उसे  दिये  जायें  कौर  इस  के  लिये  उसे  कोई

 स्वामित्व  देने  की  आवश्यकता नहीं  है  ।  नभ  कि  भूमि  4.0  )  अधिनियम  IS5X  की  घारा  ३  के

 झधघीन  कोई  अपवाद  विवरण  न  दिया  गया  हो  ।  किन्तु यदि  इस  प्रकार  का  कोई  ग्र पं वाद  विवरण  दिया

 गया  हो  तो  फिर  इन  खनिजों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकते

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  ने  बताया है  कि  खनिज  ग्र धि कारों  को  किसी  भी  विवरण  द्वारा  अलग

 नहीं  किया  गया  था  ।  वे  भी  हिन्दुस्तान स्टील  लि०  के  हैं  ।  यही  कारण  हैं  कि  विधि  मंत्रालय  ने

 तथा  खान  कौर  ईधन  विभाग  ने  यह  विचार  प्रकट  किया  कि  राज्य  सरकार  को  कोई  स्वामित्व  देने  की

 ज़रूरत  नहीं  है  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  ने  यह  भी  बताया  है  कि  भूमि  के  हस्तान्तरण  के  बारे  में  राज्य

 सरकार  से  wa  भी  बातचीत  चल  रही  है  |

 भिलाई  खान  का  क्षेत्र  बड़े  खनिजों  के  लिये  ACC  ६३  एकड़  भूमि  का  है  ।  भूमि  अर्जन  afi

 नियम  के  अधीन  तीसरे  व्यक्तिका  WY.  १५  एकड़ भूमि  गई

 राज्य  स

 सरकार  को  मुफ्त  में

 BW RRE,  २६  एकड़े  भूमि  मिली

 ध्रस्थायी तौर  पर  यह  निर्णय  garg  कि  राज्य  सरकार  की  भूमि  में  प्राप्त  खनिजों  के  लिय

 हम  स्वामित्व  दें  लेकिन  मूमि  भजन  अधिनियम  के  परवीन  प्राप्त  भूमि  में  सिलने  वाले  खनिजों  के  लिये  कुछ्

 देने  की  आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  भूमि  देते  समय  उन्हों  ने  कोई  अपवाद  विवरण  नहीं  दिया  था

 अंतिम  निर्णय करने  से  पूर्व  वित्त  मं  क्लास  से  बातचीत  की  जायेगी
 |
 अन्य

 परियोजनाओं
 पर  इस  का

 क्या

 प्रभाव  पड़ेगा  इस  दृष्टि  से  वित्त  मंत्रालय  विचार  कर  रहा  है  ।  क्योंकि  यदि  मध्य  प्रदेश  सरकार  को

 स्वामित्व॑  दिया  गया  तो  wea  राज्य  सरकारें  जिनकी  कि  कमी  ली  गई  मांग  करेंगी  ।

 ी  श्री  विद्या  चरण  सं  विदा  में  निर्धारित दरों  के
 बता

 भुगतान  किया  गया  है
 ।  इसके  क्या

 अभिप्राय  हैं  ।  क्या  खान  ate  खनिज  तथा  विकास  )  अधिनियम
 में

 निर्धारित  दरों से  वे
 ज़ीनत

 है  waar समान  हैं  ?

 बिहार  कौर  उड़ीसा  में  हिन्दुस्तान  स्टील  किस  हिसाब  से  भुगतान  करता  है
 ?
 कया वे  वहां  भी  कम

 से  कम  दर  पर  भुगतान  कर  रहे  हैं
 ।

 क्या  गैर  सरकारी  लोग
 भी  कम

 से  कम  दर  के  हिसाब  भुगतान

 करते  हैं  ।  अथवा  ales  से  अधिक  दर  से
 ॥

 १मूल  मंत्रीजी  में



 मध्य  प्रदेश  में  खनिजों  पर  स्वामित्व  के  बारे  में १७८४  )  Woes

 आधे  घंटे की  चर्चा

 ta  fro  सुब्रह्मण्यम  :
 संविदा  में  निर्धारित  दरें  प्रीमियम  के  अनुसार  है  ।  प्रीमियम  के

 श्रमिक  कोई  मांग  नहीं  की  जा  सकती  ।  ये  खान  तथा  खनिज  तथा  भपिनियम  के

 श्रीकुमार हैं  ।  बिहार  तथा  उड़ीसा  में  उसी  दर  से  भुगतान  किया  जा  रहा  है  जिस  दर  से  कि  मध्य  प्रदेश  में

 किया जा  रहा  है  ।
 राज्यों  के  साथ  कोई  भेदभाव  की  बात  नहीं  रूरकेला  भी  इसी  दर  से  भुगतान  कर

 रहा  है  ।  हम  ठीक  विधिक  स्थिति  मालूम  कर  रहे  हैं  ताकि  जो  बात  मध्य  प्रदेश  के  साथ  लागू  हो

 वही  राज्यों  के  साथ  भी  लागू  हो
 ।

 माननीय  सदस्य  महोदय  को  में  यह  AAA  देना

 कि  हम  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  कोई  भुगतान नहीं  रोका  है  ।  मध्य  प्रदेश  भी  भ्रपने  श्रमिकों  के  बारे

 में  काफी सजग  हैं  ।  वह  भी  कोई  भुगतान  नहीं  छोड़ेगी  ।
 ४
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